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भारतीय संविधान सभा 
बुधवार, 6 सितम्बर सन्‌ ॥949 ई. 


भारतीय संविधान-सभा, कास्टीट्यूशन हाल, नई दिल्ली में प्रातः नौ बजे, 
अध्यक्ष महोदय, माननीय डॉ. राजेद्र प्रसाद के सभापतित्व में समवेत हुई। 


संविधान का मसौदा-- जारी ) 
नवीन अनुच्छेद 5-क--जारी 
(श्री जसपतराय कपूर अपनी जगह पर उठे) 
*अध्यक्ष: क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? 


*भ्री जसपतराय कपूर (संयुक्तप्रान्‍्त : जनरल): श्रीमान्‌, मैं अनुच्छेद 5-क 
पर बोलना चाहता हूं। 


“अध्यक्ष: जी हां, हम अनुच्छेद 5-क पर बहस जारी रखेंगे। श्री जसपत 
राय कपूर! 


श्री रामसहाय (मध्य भारत): मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप असेम्बली 
का, आगे का प्रोग्राम बता सकते हैं? आप अगर यह पहले वक्त ही अनाउंस 
कर देते तो ज्यादा अच्छा था। कल आपने आज बताने को फरमाया था। 


अध्यक्ष: पहले वक्‍त इसको बताने में जरा दिक्कत हे। 


मैं सदस्यों से प्रार्था करता हूं कि वे बहस को न बढ़ायें क्योंकि आखिर 
वह एक ऐसे विषय के संबंध में है जिस पर पिछले सत्र में विस्तृत रूप से 
विचार-विमर्श हो चुका है। यदि सम्भव हो तो हम इसे आज या कल तक समाप्त 
कर देना चाहते हैं। यदि इस पर विचार-विमर्श करके इसे कल तक समाप्त कर 
दिया जाये तो बाद में कुछ अन्य विषय, अर्थात्‌ प्रस्तावगा और पहला अनुच्छेद 
उठाया जा सकता हे। 


श्री टी.टी. कृष्णमाचारी (मद्रास : जनरल): प्रस्तावना अभी नहीं उठाई जा 
सकेगी। वह अन्त में उठाई जायेगी। 


*इस चिह्न का अर्थ है कि यह अंग्रेजी वक्‍तृता का हिन्दी रूपान्तर है। 
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“अध्यक्ष: अच्छी बात है। हम पहले अनुच्छेद पर विचार करेंगे और हमें 
विधेयक पर भी विचार करना होगा। सभा को अब यह विदित हो गया होगा कि 
आज और कल तक उसे कितना कार्य करना हे। यदि इस पर विचार किया गया 
तो मुझे आशा है कि माननीय सदस्य इस बहस को जहां तक सम्भव होगा सीमित 
करेंगे जिससे हम कल तक बहस समाप्त करके सत्र को भी समाप्त कर देंगे। 


*थ्री जसपतराय कपूरः श्रीमान्‌, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपकी 
इच्छा पूरी करने के लिये यथाशक्ति प्रयास करूंगा। वास्तव में अनुच्छेद 5-क 
की चर्चा से कुछ भी प्रसन्नता नहीं होती। यह सारा अनुच्छेद कर्णकटु है और 
सच पूछिये तो मूलाधिकार विषयक अध्याय में जिस कट्टरपंथी का अनुसरण किया 
गया है उसका एक उदाहरण यह अनुच्छेद भी है। इस अध्याय को “मूलाधिकारों 
पर परिसीमन” शीर्षक के अधीन रखना अधिक उपयुक्त होगा अथवा “मूलाधिकार ” 
शब्द के पश्चात्‌ “तथा उन पर परिसीमन” शब्द रखे जा सकते हैं। इसका कारण 
यह है कि इस अध्याय में स्वतंत्रता के अधिकारों पर उतना जोर नहीं दिया गया 
है जितना निर्बन्धनों तथा परिसीमनों पर। 


में केवल चार या पांच बातों की चर्चा करूंगा। पहली बात यह हे कि केवल 
दो वर्गों के लोग बन्दी किये जा सकते हैं: () वे लोग जो किसी स्पष्ट दोषारोप 
के आधार पर बन्दी किये गये हों, और (2) वे लोग जो किसी स्पष्ट दोषारोप 
के आधार पर हवालात में निरुद्ध न किये गये हों बल्कि जिन्हें राज्य के हित 
में निरुद्ध करना आवश्यक हो। पहले वर्ग के लोगों को कोई नये अधिकार नहीं 
दिये जा रहे हैं। अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को बिना दंडाधिकारी 
के प्राधिकार के बन्दी नहीं किया जायेगा। किन्तु अपराध प्रक्रिया संहिता के अधीन 
प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है। यह कहा जा सकता है कि इस संहिता 
को संसद अथवा प्रान्तीय विधान-मंडल भी बदल सकते हें। किन्तु हम पूर्ववत्‌ 
विधान-मंडलों का विश्वास कर सकते हैं और यह समझ सकते हैं कि वे किसी 
स्पष्ट दोषारोप के आधार पर भी, बिना किसी दंडाधिकारी के प्राधिकार के, किसी 
व्यक्ति को चोबीस घंटे से अधिक निरुद्ध करने के संबंध में उपबन्ध नहीं रखेंगे। 
इसलिये इस स्थल पर जो अधिकार प्रदान किया जा रहा है वह नागरिकों को 
पहले से ही प्राप्त है। यह भी उपबन्धित किया गया है कि 24 घंटे की कालावधि 
में वह व्यक्ति दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जायेगा। अपराध प्रक्रिया संहिता 
में यह उपबन्ध भी है। इसलिये इस अनुच्छेद द्वारा कोई नवीन अधिकार नहीं प्रदान 
किया जा रहा है और न इसके द्वारा किसी ऐसी बात की प्रत्याभूति दी जा रही 
है जिसके संबंध में कोई विधानमंडल उपबंध नहीं रखेगा। 


जहां तक दूसरे वर्ग के लोगों का संबंध है, अर्थात्‌ जिन लोगों को सुरक्षा के 
लिये हवालात में निरुद्ध किया जायेगा, उन्हें भी इस अनुच्छेद द्वारा कोई ऐसे अधिकार 
नहीं दिये जा रहे हैं जिनकी गिनती की जा सकती है। खण्ड 3 (ख) में यह 
उपबन्धित है कि “इस अनुच्छेद में की कोई बात जो व्यक्ति निवारक निरोध 
उपबंधित करने वाली किसी विधि के अधीन बन्दी या निरुद्ध किया गया है उसको 
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लागू न होगी।” इसका अर्थ यह है कि निरुद्ध व्यक्ति को बिना दंडाधिकारी के 
प्राधिकार के 24 घंटे से अधिक कालावधि तक निरुद्ध न रखने के प्रारम्भिक 
अधिकार से वंचित किया जा रहा है। निरुद्ध रखने से संबंधित विधि के कुछ 
उपबन्धों के अधीन रहते हुए वह किसी भी कालावधि के लिये निरुद्ध रखा जा 
सकता है। किन्तु यह दूसरी बात है। यह कहा जा सकता है कि किसी भी निवारक 
विधि में बिना दंडाधिकारी के प्राधिकार के किसी व्यक्ति को बन्दी अथवा निरुद्ध 
करने के संबंध में उपबन्ध नहीं रखे जायेंगे। इसका अर्थ यह है कि आप 
विधान-मंडल की सद्भावना का विश्वास कर रहे हैं। इस दशा में मूलाधिकारों के 
अध्याय में किसी बात की प्रत्याभूति देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस अध्याय 
में हमें कुछ परमावश्यक मूलाधिकारों के संबंध में उपबंध रखने चाहियें चाहे विधान 
मंडल युक्तियुक्त ढंग से कार्य करे या न करे। इसलिये बिना दंडाधिकारी के 
प्राधिकार के निरुद्ध न किये जाने का अधिकार उस व्यक्ति को नहीं दिया जा 
रहा है जो सुरक्षा के प्रयोजनों के लिये विरुद्ध किया जायेगा। 


इसके अतिरिक्त कोई निरुद्ध व्यक्ति कितने ही समय के लिये निरुद्ध रखा 
जा सकता है। किन्तु यदि वह तीन मास से अधिक काल तक निरुद्ध रखा जाये 
तो एक मंत्रणा मंडली से परामर्श करना आवश्यक होगा। इसमें भी हम देखते हें 
कि मंडली को उसके मामले पर विचार करने के पश्चात्‌ भी वह किसी भी 
समय के लिये निरुद्ध रखा जा सकता है। मेरे विचार से यह बहुत ही अनुचित 
है। मेरे विचार से हमें इस आशय का उपबन्ध रखना चाहिये कि ऐसे मामलों 
पर समय-समय पर विचार किया जायेगा। मैंने इस आशय के एक संशोधन की 
सूचना दी थी। किन्तु जिस समय उसे उपस्थित करना था उस समय दुर्भाग्य से 
में सभा में नहीं आ सका। यदि डॉ. अम्बेडकर इसकी आवश्यकता देखें तो वे 
इस स्थल पर इस आशय का एक उपबन्ध रख सकते हैं। मेरा यह सुझाव है 
कि ऐसे मामले पर तीन-तीन मास में अथवा इससे अधिक समय में विचार किया 
जाये ताकि निरुद्ध व्यक्ति को इसका संतोष रहे कि उसके मामले पर समय-समय 
पर विचार किया जा रहा है। अन्यथा इसका अर्थ यह होगा कि यदि उसके तीन 
मास निरुद्ध रहने के पश्चात्‌ मंत्रणा मंडली का यह विचार हो कि उसे निरुद्ध 
ही रखा जाये तो उसके मामले पर फिर विचार ही नहीं किया जायेगा और उसे 
कई वर्षों तक केवल कार्यपालिका की ही दया का आसरा रहेगा। 


*शथ्री ब्रजेशवर प्रसाद (बिहार : जनरल): क्‍या वह कितने ही वर्षों तक निरुद्ध 
रखा जा सकेगा अथवा क्या संसद अधिकतम कालावधि निर्धारित करेगी? 


*थ्री जसपतराय कपूरः संसद के लिये यह आवश्यक नहीं है कि वह 
अधिकतम कालावधि निर्धारित करे। खण्ड (4) में कहा गया है कि यदि संसद 
चाहे तो वह इस प्रकार की विधि बना सकती है किन्तु उस पर इस बात का 
कोई आभार नहीं हे। इसके अतिरिक्त खण्ड (4) के अधीन संसद द्वारा निर्मित 
विधि के अधीन निरुद्ध किसी व्यक्ति के मामले पर मंत्रणा-मंडली खण्ड (3) 
के परन्तुक (ख) के अनुसार विचार नहीं करेगी। 


*भ्री ब्रजेश्वर प्रसाद: यदि संसद कोई विधि बनायेगी तो वह अधिकतम 
कालावधि भी निर्धारित करेगी। 
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*थ्री जसपतराय कपूरः जी हां, किन्तु क्या संसद पर इस प्रकार की विधि 
बनाने का आभार है? यदि वह कोई विधि भी बनाये तो यह कहां निर्धारित हे 
कि अधिकतम कालावधि निश्चित की जाये, और यदि वह निश्चित की भी गई 
तो क्‍या इस अनुच्छेद में किसी कालावधि का सुझाव रखा गया हे? क्‍या इस सभा 
को संसद के पथ प्रदर्श के लिये यह सुझाव नहीं रखना चाहिये कि अमुक 
अमुक कालावधि निरोध की अधिकतम कालावधि होगी और इस संबंध में संसद 
जो विधि बनाये उसमें इसे निर्धारित करना चाहिये? आप फिर संसद की सद्भावना 
का विश्वास करके इस विषय को उसके निर्णय के लिये छोड रहे हैं। यदि यही 
बात है तो इस अनुच्छेद 5-क को अकारण रखकर आप यह क्‍यों प्रदर्शित करना 
चाहते हैं कि आप कुछ मूलाधिकार प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि वास्तव में आप 
इस संबंध में सुझाव रख रहे हैं कि विधान मंडल को वैयक्तिक स्वातन्त्रय को 
परिसीमित करने की कहां तक स्वतंत्रता है? जहां तक निरुद्ध व्यक्तियों का संबंध 
है, उनकी इस अध्याय में किसी प्रकार की रक्षा नहीं की गई है। मेरा निवेदन 
है कि यह एक बहुत बड़ी कठोरता है और इससे मूलाधिकारों तथा वैयक्तिक स्वातंत्र्य 
के मूल पर ही आघात होता है। निरुद्ध व्यक्ति बिना दंडाधिकारी की मंजूरी के 
ही हवालात में निरुद्ध रखा जा सकता है, और कितने ही समय के लिये निरुद्ध 
रखा जा सकता है, तथा सम्भव है उसे यह भी न बताया जाये कि उसे किस 
कारण निरुद्ध किया गया है। उसके मामले पर केवल एक बार विचार किया जायेगा 
और उस पर समय-समय पर विचार नहीं होगा। मेरा निवेदन है कि यदि 
डॉ. अम्बेडकर और कोई बात स्वीकार न करें तो कम से कम इसे तो स्वीकार 
करें कि ऐसे लोगों के मामलों पर समय-समय पर, अर्थात्‌ हर तीन मास के पश्चात्‌ 
अथवा हर छह मास के पश्चात्‌ विचार किया जायेगा। अन्यथा जहां कोई व्यक्ति 
निरुद्ध हुआ और मंत्रणा-मंडली ने उसे निरुद्ध रखने के संबंध में एक बार विचार 
किया वहां यह निश्चित हो गया कि उसके भाग्य में क्या लिखा है। उसके संबंध 
में कार्यपालिका जो चाहेगी, करेगी। छह महीने बाद अथवा नौ महीने बाद, अथवा 
बारह महीने बाद, देश की स्थिति बल सकती है। सम्भव है कुछ और बातें प्रकाश 
में आयें। इस बदली हुई स्थिति को तथा इन नई बातों को मंत्रणा-मंडली के सामने 
रखना चाहिये क्‍योंकि इन पर विचार करके वह सरकार को परामर्श देगी कि उस 
व्यक्ति को छह महीने तक, अथवा नौ महीने तक, अथवा बारह महीने तक हवालात 
में निरुद्ध रखना आवश्यक है या नहीं। यह बहुत ही साधारण तथा तर्कपूर्ण बात 
है। कृपया बन्दियों को आशा की इस अंतिम किरण से संचित न कीजिये। हममें 
से जिन लोगों को विभिन्‍न सत्याग्रह आन्दोलन में निरुद्ध होने का सौभाग्य प्राप्त 
हुआ है, क्‍योंकि मैं इसे सौभाग्य ही कहूंगा, वे जानते हैं कि हम किस प्रकार 
छह मास की अवधि समाप्त होने की बाट जोहते रहते थे। हम यह विचार करते 
थे कि इस अवधि के समाप्त होने पर अधिकारी हमारे मामलों पर विचार करेंगे 
और सम्भव है वे इसकी आवश्यकता समझें, अथवा इसे उचित समझें कि हममें 
से कुछ लोग मुक्त किये जायें। हमारी जो भावनायें रही हैं, तथा हमारा जो अनुभव 
रहा है, उसे हम न भूलें। हमें यह भी न भूलना चाहिए कि यद्यपि आज हम 
लोग पदारूढ हैं किन्तु कौन कह सकता है कि कल कोन पदारूढ होगा और 
हम उस स्थिति में नहीं पडेंगे जिस स्थिति में आज बन्दी हैं। जो कोई भी निरुद्ध 
किया जाये उसे ये मूलाधिकार प्राप्त होने चाहियें। बिना इन मूलाधिकारों की प्रत्याभूति 
दिये हुए यह हास्यास्पद ही है कि हमसे इस अनुच्छेद को स्वीकार करने के लिये 
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कहा जाये और वह भी कहा जाये कि इसके द्वारा इन मूलाधिकारों को प्रत्याभूति 
दी गई है, यद्यपि वास्तव में बात बहुत कुछ इसके उल्टी है। 


*थ्री एम. अनन्तशयनम्‌ आयंगर (मद्रास : जनरल): मेरी यह प्रबल इच्छा 
थी कि मूल अनुच्छेद में ही “यथोचित विधि-प्रक्रिया” शब्द रख दिये जाते किन्तु 
दुर्भाग्य से मेरे अन्य मित्रों की यह राय नहीं और सभा में “विधि द्वारा विहित 
प्रक्रिया” पदावली स्वीकार की। मेरे माननीय मित्र, मसौदा समिति के सभापति ने, 
भी यही राय दी कि यह पदावली बहुत विस्तृत है और इसके कारण परिवर्तित 
अनुच्छेद 5 में किसी प्रकार की प्रत्याभूति तथा मूलाधिकार नहीं रह जायेगा। क्‍योंकि 
संसद जो भी चाहेगी कर सकेगी। इसलिये कोई ऐसा आधारभूत अधिकार नहीं है 
जिसे संसद समाप्त नहीं कर सकती है। संविधान के किसी खंड में जो आधारभूत 
बातें हों वे इस प्रकार की होनी चाहियें कि उन्हें संसद, विशेष परिस्थितियों के 
अतिरिक्त अन्य समय, स्वनिर्मित विधि द्वारा समाप्त न कर सके। अनुच्छेद 5 
जिस रूप में पारित किया गया हे उसमें इस प्रकार का परिसीमन नहीं हे। इसी 
कारण डॉ. अम्बेडकर ने तथा मसौदा समिति ने सतर्क होकर इन खंडों को रखने 
का विचार किया। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि ये खण्ड अपराध प्रक्रिया संहिता 
में भी हैं किन्तु इन्हें संविधान में इस कारण रखना आवश्यक है। यह सम्भव 
है कि इस समय उस संहिता में जो कुछ है उसे बदल दिया जाये। वास्तव में 
मेरे बहुत से मित्र यह चाहते हैं कि यहां कुछ अधिक निबन्धन रखें जाये ताकि 
बाद में संसद नियमों में तथा अपराध प्रक्रिया संहिता में कोई ऐसे परिवर्तन न 
कर सके जिनसे ये रक्षण ही समाप्त हो जायें। उदाहरणार्थ “यथाशक्य शीघ्र” शब्दों 
पर आपत्ति की गई है। वे यह चाहते हैं कि सब कुछ 24 घंटे में ही कर दिया 
जाये। मैं यह देखता हूं कि व्यावहारिक दृष्टि से इस संबंध में वास्तव में कुछ 
कठिनाइयां हैं। अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 407 के अधीन जैसे ही कोई व्यक्ति 
निरुद्ध किया जाये उसे यथाशीघत्र किसी दंडाधिकारी के पास ले जाना चाहिये। उसकी 
चिता नहीं की गई है कि उस दंडाधिकारी को उस मामले के संबंध में क्षेत्राधिकार 
प्राप्त है या नहीं। यह कमी रह गई है। एक तीसरी श्रेणी के दंडाधिकारी को-जब 
तक दूसरे श्रेणी के दण्डाधिकारी को इस संबंध में शक्ति प्रदान न की जाये--किसी 
व्यक्ति को 45 दिन की कालावधि के लिये निरुद्ध करने का प्राधिकार प्राप्त नहीं 
होगा। वर्तमान अपराध प्रक्रिया संहिता में यह दोष है, जो दंडाधिकारी प्रभारी न 
हो और जो मामले पर विचार भी न करे, ।5 दिन की अधिक कालावधि के 
लिये किसी व्यक्ति को हवालात में निरुद्ध रखने के लिये आदेश दे सकता है। 
स्थिति यही है। धारा 67 में यह स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि यदि पुलिस 
इसके लिये अभ्यावेदन करे कि अभियुक्त को अधिक काल तक निरुद्ध रखा जाये 
तो उसे दंडाधिकारी के सामने पर्याप्त कारण, अर्थात्‌ उसे जो सूचना प्राप्त है, 
अभियुक्त के विरुद्ध जो अभियोग है, तथा आगे चल कर उस पर जो अभियोग 
लगाये जायेंगे, वे सब रखने चाहियें ताकि वह इसका निर्णय कर सके कि अभियुक्त 
को आगे पन्द्रह दिन तक निरुद्ध रखना आवश्यक है या नहीं। सम्भव है कि पुलिस 
का अधिकारी यह सूचना सीधे-सीधे दे दे। इस दशा में 24 घंटे के अन्दर सूचना 
देने के संबंध में जो संशोधन है वह सार्थक है। किन्तु ऐसे मामले भी हो सकते 
हैं जिनमें इस प्रकार की सूचना देना सम्भव न हो। यदि 24 घंटे में सूचना दे 
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दी गई तो निरुद्ध करने का उद्देश्य ही विफल हो जायेगा। किसी व्यक्ति को निरुद्ध 
करने का उद्देश्य क्या होता है? वह इसलिये निरुद्ध किया जाता है कि वह गवाही 
में हस्तक्षेप न कर सके। बहुत गम्भीर मामलों में इसके कारण कठिनाई उत्पन्न 
हो 5330. है। अभियुक्त प्राय: गवाही में हस्तक्षेप करता है और उसे प्राप्त ही नहीं 
करने देता। 


इस स्थिति में मुझे सन्देह है कि प्रत्येक मामले में अभियुक्त को 24 घंटे 
में वह सब सूचना देना, जो पुलिस को प्राप्त हो, उचित होगा या नहीं। कई मामलों 
में पुलिस अपनी शक्ति का दुरुययोग कर सकती है और अपने उत्साह में केवल 
सन्देह होने पर ही किसी व्यक्ति को बन्दी बना सकती है। और यह भी इच्छा 
प्रकट कर सकती है कि उसे पन्द्रह दिन के लिये हवालात में निरुद्ध रखा जाये। 
हमारी सरकार, वह सरकार जिसमें अधिकांश लोग लोक-शासन के पक्ष में हैं, इस 
प्रकार के दुरुपयोग को नहीं होने देगी। सुविधा इसी में होगी कि इस खण्ड को 
रहने दिया जाये क्‍योंकि यह उस धारा का स्थान लेगा जो 24 घंटे के संबंध में 
है। गवाही प्राप्त करने तथा उसे दंडाधिकारी तथा अभियुक्त के सामने रखने के 
पूर्व इस प्रकार की सूचना देना खतरनाक सिद्ध हो सकता है। 


जहां तक इस सुझाव का संबंध है कि अनुच्छेद 5 (क) () के अन्त 
में “और न अपनी रुचि के विधि-व्यवसायी से परामर्श करने तथा प्रतिरक्षण कराने 
के अधिकार से वंचित रखा जायेगा” शब्द जोड़ दिये जायें, मैं इससे सहमत हूं। 
हम जानते हैं कि कई मामलों में, जेसेकि सन्‌ 942 के आन्दोलन में, गवाहों 
की परीक्षा करने का अधिक अधिकार प्राप्त था। 


*ग्री के कामराज (मद्रास : जनरल): यदि, उदाहरणार्थ किसी व्यक्ति की 
अर्थात्‌ किसी साम्यवादी की यह इच्छा हो कि वह एक रूसी वकील से परामर्श 
करेगा तो क्‍या इसकी आज्ञा दी जायेगी? 


*थ्री एम. अनन्तशयनम्‌ आयंगर: रूसी वकील रूस के लिये उपयुक्त हो 
सकता है किन्तु हमारे लिये एक भिन्‍न प्रकार का वकील उपयुक्त होगा। हम वकीलों 
के लिये पहले से बुरी भावनायें न बनायें। वास्तव में यदि वकील न होते तो 
यह संविधान ही अस्तित्व में नहीं आता। वे संसार के कल्याण के लिये बहुत 
कुछ कर रहे हैं। मैं इस विषय पर अधिक विस्तार से नहीं बोलना चाहता। आप 
भले ही प्रतिदिन वकीलों से लडे, किन्तु आपको उनकी सेवाओं की आवश्यकता 
रहती ही है और उनके बिना आपका काम नहीं चलता। प्रायः उनकी आलोचना 
की जाती है। और दुर्भाग्य से उनके संबंध में भ्रम उत्पन्न हो जाता है। स्वतंत्रता 
की प्राप्ति के लिये उन्होंने भागीरथ प्रयत्न किया हैं इसलिये यह शक्ति, अथवा 
यह अधिकार, विधि द्वारा दिया जाना चाहिये। मैं अपने माननीय मित्र डॉ. अम्बेडकर 
से पूछता हूं कि क्या इस स्थल पर वकील द्वारा प्रतिरक्षा करवाने तथा गवाहों की 
परीक्षा करने के संबंध में उपबंध न रखने चाहिये। इसमें संदेह नहीं कि आपात 
के समय कुछ नहीं किया जा सकता है किन्तु शान्ति-काल में जो व्यक्ति बन्दी 
किया जाये उसे यह अधिकार प्राप्त होना ही चाहिये। 
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मेरे माननीय मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव ने इस आशय के एक संशोधन 
की सूचना दी है कि किसी खण्ड में इसका भी उल्लेख होना चाहिये कि फैसला 
शीघ्र होना चाहिये। इस संबंध में अपराध प्रक्रिया संहिता में इस समय जो उपबन्ध 
हैं वे पर्याप्त हैं और इसलिये इस आशय के किसी खण्ड की आवश्यकता नहीं 
है। “शीघ्र” शब्द एक अनिश्चित शब्द है। किसी मामले में जो बात शीघ्र हुई 
कही जाती है वही किसी दूसरे मामले में शीघ्र नहीं हुई कही जाती है। इसलिये 
इस प्रकार के खण्ड की आवश्यकता नहीं है। 


मैं इसके पक्ष में हूं कि प्रत्येक ऐसे मामले में, जिसमें दंड दिया जाये अथवा 
दंड सुनाया जाये, कम से कम एक बार अपील कराने का अधिकार अवश्य ही 
होना चाहिये क्‍योंकि किसी एक ही व्यक्ति को किसी के स्वातंत्रय के संबंध में 
निर्णय करने की शक्ति नहीं दी जा सकती। अपराध-संबंधी वर्तमान विधि में व्यक्ति 
की रक्षा की अपेक्षा सम्पत्ति की रक्षा की ओर अधिक ध्यान दिया गया है। यह 
एक दुर्भाग्य की बात है कि पहली सरकार ने और हमारे विजेताओं ने मनुष्यों 
को उतना मूल्यवान नहीं समझा जितना कि उन्होंने समिति को समझा। मूल्यांकन 
के इस आधार को बदलने की आवश्यकता है। हम किसी व्यक्ति को उसकी 
सम्पत्ति के आधार पर, अथवा उसकी साक्षरता के आधार पर, मत देने का अधिकार 
प्रदान नहीं कर रहे हैं। संविधान के अधीन प्रत्येक मनुष्य को मत देने का अधिकार 
प्राप्त है। इसलिये प्रत्येक मनुष्य की हर प्रकार रक्षा करने की आवश्यकता है। 
मनुष्य योनि एक पवित्र योनि है। इस दृष्टि से मैं यह चाहता हूं कि कम से 
कम एक बार अपील करने का अधिकार दिया जाना चाहिये और इसका संविधान 
में उल्लेख होना चाहिये। 


निवारक निरोध के संबंध में, मेरे माननीय मित्र डॉ. बख्शी टेकचन्द को इस 
संबंध में संविधान में कोई उपबन्ध रखने पर आपत्ति है। उन्होंने कहा है कि संसार 
के किसी भी संविधान में निवारण निरोध के संबंध में उपबन्ध नहीं हे। उनका 
आशय यह है कि संसद को इसकी स्वतंत्रता है कि वह किसी अपराध के निवारण 
के लिये विधि बनाये। इस खण्ड में संसद को इस प्रकार की शक्ति नहीं प्राप्त 
होती है। हम यह माने लेते है कि इस शक्ति का यहां पर उल्लेख नहीं हेै। 
जब तक आप स्पष्ट शब्दों में नहीं कहते हैं कि किसी प्रकार का निवारक निरोध 
नहीं होना चाहिये तब तक क्या संसद को इसकी स्वतंत्रता नहीं होगी कि..... 


“पं, ठाकुर दास भार्गव (पूर्वी पंजाब : जनरल): वर्तमान धारा के अधीन 
संसद बाद को इस आशय की कोई विधि नहीं बना सकेगी कि कोई भी व्यक्ति 
तीन मास से कम कालावधि के लिये हवालात में निरुद्ध रखा जा सकता है। वास्तव 
में इससे स्थानीय कार्यपालिका को किसी व्यक्ति पर बिना मुकदमा चलाये हुए ही 
उसे तीन मास तक हवालात में निरुद्ध रखने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। बाद 
हे संसद तीन मास की अवधि के बारे में कुछ नहीं कर सकेगी। कठिनाई यह 

| 
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*आ्री एम. अनन्तशयनम्‌ आयंगर:ः उपबन्ध इस प्रकार हैः 


“जब तक कि ऐसे व्यक्तियों से, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, रह 
चुके हैं अथवा नियुक्त होने की अर्हता रखते हैं, मिलकर बनी मंत्रणा-मंडली 
ने तीन महीने की उक्त कालावधि की समाप्ति के पूर्व प्रतिवेदित नहीं किया 
है कि ऐसे निरोध के लिये उसकी राय में पर्याप्त कारण हे।” 


इसका मैं यह निर्ववचन नहीं करता कि संसद को तीन मास की कालावधि 
बदलने की शक्ति प्राप्त नहीं होगी। उसमें केवल यह कहा गया है कि प्राधिकारियों 
को अधिक से अधिक तीन मास तक निरुद्ध रखने की शक्ति प्रदान की जाती 
है। बिना मामले को मंत्रणा-मंडली के सामने रखे हुए वे तीन मास की कालावधि 
को बढ़ा नहीं सकते हैं। उस में संसद के अधिकार का उल्लेख नहीं है। असल 
में बात यह है, जब कोई व्यक्ति बन्दी किया जाये तो यह आवश्यक है कि 
उसका मामला मंत्रणा-मंडली के सामने रखा जाये। चाहे जो भी शब्द हों किन्तु 
मेरा यह विश्वास है कि संसद को यह कहने का अधिकार है, कि इस खण्ड 
के होते हुए भी, किसी व्यक्ति के निवारक निरोध के हेतु बन्दी किये जाने पर 
तुरन्त ही उसका मामला मंडली के सामने रखा जायेगा और वह जो भी निर्णय 
करना चाहेगी, करेगी और वह भी कह सकेगी कि वह व्यक्ति तीन मास के 
पहले ही मुक्त कर दिया जाये। 


*थ्री जसपतराय कपूर: खण्ड (4) के अधीन बनी हुई विधि के अधीन 
निरुद्ध कोई व्यक्ति क्या अपने मामले को मंडली के विचारार्थ उसके सामने रखवा 
सकेगा? 


*थ्री एम. अनन्तशयनम्‌ आयंगरः जी हां। 
*थ्री जसपतराय कपूर: जी नहीं, उसे यह सुविधा प्राप्त नहीं होगी। 
*आ्री एम. अनन्तशयनम्‌ आयंगर: खण्ड इस प्रकार हैः 


“संसद विधि द्वारा विहित कर सकेगी कि किन परिस्थितियों के अधीन तथा 
किस प्रकार या प्रकारों के मामलों में किसी व्यक्ति को निवारक-निरोध को 
उपबंधित करने वाली किसी विधि के अधीन निरुद्ध किया जा सकेगा और 
कितनी अधिकतम कालावधि के लिये वह व्यक्ति इस प्रकार निरुद्ध किया जा 
सकेगा।” 


यह सच है कि दिखाई यह देता है कि यह केवल उन मामलों के संबंध 
में प्रयुक्त होगा, जिनमें किसी व्यक्ति को तीन मास से अधिक समय के लिये 
निरुद्ध रखने का प्रयास किया जायेगा। यदि यह तीन मास से कम कालावधि के 
बारे में है तो इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि इस संबंध में संसद्‌ को अधिकार 
प्राप्त है या नहीं। इस अनुच्छेद के जिन शब्दों को मैंने पढ़कर सुनाया है, उनका 
उद्देश्य यह नहीं प्रतीत होता है कि संसद के अधिकारों को सीमित किया जाये। 
हो सकता है इसके फलस्वरूप पुलिस से सूचना प्राप्त करने का अधिकार न रहे। 


संविधान का मसौदा [2425 


सम्भव है, संसद को इसकी स्वतंत्रता होगी कि वह पुलिस को इस संबंध में किसी 
प्रकार की सूचना न देने की शक्ति प्रदान करे। इस अर्थ में संसद को नागरिक 
की स्वतंत्रता को परिसीमित करने की शक्ति ले ली गई हेै। अन्यथा जहां कहीं 
मंत्रणा-मंडली गठित होगी वहां बिना मंडली के परामर्श के कोई व्यक्ति तीन मास 
से अधिक समय के लिये निरुद्ध नहीं रखा जा सकता हे, चाहे इस संबंध में 
संसद ने विधि बनाई हो या न बनाई हो। संसद को इस संबंध में विधि बनानी 
होगी कि किस परिस्थिति में, कौन पदाधिकारी और किस श्रेणी का पदाधिकारी, 
किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के निमित्त हवालात में निरुद्ध कर सकता हे। 


मैं देखता हूं कि यहां एक कमी रह गई है। मै यह नहीं समझ पाया हूं 
कि क्‍या मंत्रणा-मंडली को इसकी स्वतंत्रता है कि वह समय-समय पर अर्थात्‌ 
तीन मास में या छह मास में कम से कम एक बार मामलों पर पुनर्विचार करे। 
942 में जो लोग निरुद्ध किये गये थे उनके मामलों पर छह मास में एक बार 
विचार किया जाता था। परन्तुक (क) की जैसी शब्दावली हे, उसमें इस प्रकार 
का कोई उपबन्ध नहीं है। इस परन्तुक को यथोचित रूप से संशोधित करना चाहिये 
ताकि मंडलों को इन मामलों पर पुनर्विचार करने की शक्ति प्राप्त हो जाये। मसौदा 
समिति के सभापति महोदय ने कई कठिनाइयों की कल्पना की है और उन सभी 
को दूर करने के लिये उन्होंने उपबन्ध रखे हैं। किन्तु एक कमी रह गई है वे 
किसी समय भी तीन मास तक कारागार में नहीं रहे और इसलिये वे इसकी कल्पना 
नहीं कर सके कि अन्य लोगों को क्‍या कष्ट झेलने होते हैं। पहली सरकार ने 
भी मामलों पर छह मास में एक बार पुनर्विचार करने के संबंध में उपबन्ध रखा 
था, यद्यपि यह कहा जा सकता था कि यह पुनर्विचार-विषयक उपबन्ध निरर्थक 
था। किन्तु यह दूसरी बात है। हमें यहां समय-समय पर पुनर्विचार करने के संबंध 
में उपबन्ध रखने चाहियें। मंत्रणा-मंडली की एक ही बैठक नहीं होनी चाहिये। तीन 
या छह मास के पश्चात्‌ कई ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं जिनके आधार 
पर उस व्यक्ति को मुक्त करना आवश्यक हो सकता है। इसलिये यह उपबन्ध 
उस विधि के अधीन होना चाहिये जिसमें समय-समय पर पुनर्विचार करने की 
व्यवस्था की गई हो। 


अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे कुछ मित्रों ने इस आशय का 
एक संशोधन रखा है कि किसी व्यक्ति को एक वर्ष से अधिक समय के लिए 
निरुद्ध न रखा जाये। मैं इससे सहमत हूं कि प्रथम बार किसी को तीन मास 
से अधिक समय के लिये निरुद्ध न किया जाये, और अधिक से अधिक एक 
वर्ष के लिये निरुद्ध किया जाये, किन्तु आयात आदि के समय कुछ विशेष मामले 
भी उठ सकते हैं। ऐसे मामलों के अतिरिक्त अन्य मामलों के संबंध में एक वर्ष 
का निर्बन्धन होना चाहिये.... 


*पं, ठाकुरदास भार्गव: आपात काल में ये उपबंध प्रभावी नहीं रहेंगे। 


*श्री एम. अनन्तशयनम्‌ आयंगरः यदि ये उपबन्ध साधारण मामलों के संबंध 
में है तो किसी ऐसे राजनैतिक दल का भी उदय हो सकता है, जिसके सदस्य 
हमारे ही समान काले रंग के लोग हों और जो लोगों की आंखें फोड़ कर अथवा 
हाथ काट कर अथवा अन्य किसी प्रकार के बर्बर उपायों को काम में लाकर 
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[श्री एम. अनन्तशयनम्‌ आयंगर] 


अपना आन्दोलन चलायें। मैं कह नहीं सकता कि इस दल के सदस्यों के साथ 
किस प्रकार व्यवहार करना चाहिये। उनकी इस प्रकार की चाले हैं और में कह 
नहीं सकता कि वे अपना रवैया बदलेंगे भी या नहीं। ऐसी स्थिति में राज्य के 
कल्याण के लिये क्‍या यह युक्‍क्तियुक्त नहीं है कि हम एक ऐसा उपबन्ध रखें 
जिसमें निरोध-काल सीमित नहीं किया गया हो? हो सकता है कि पदाधिकारी अथवा 
कार्यपालिका इस शक्ति का दुरुपयोग करे। इसलिये मैं यह कहूंगा कि प्रथम बार 
एक वर्ष तक निरुद्ध रखा जाये। किन्तु विशेष मामलों में एक वर्ष और निरुद्ध 
रखा जाये। हमें किसी ऐसे व्यक्ति को निरुद्ध रखने की अधिकतम कालावधि भी 
निश्चित कर देनी चाहिये। इस पर भी विचार करना चाहिये कि क्‍या संसद को 
इसकी स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिये कि वह स्थिति देखकर अधिकतम कालावधि 
निश्चित करे। यदि इस समय एक वर्ष की कालावधि निर्धारित की जाती है तो 
सम्भव है बिना संविधान में संशोधन किये हुए, जिसके लिये दो-तिहाई बहुमत की 
आवश्यकता होगी, उसे नहीं बदला जा सके। मैं इस विचार से पूर्णतया सहमत 
नहीं हूं। इसलिये मैं चाहता हूं कि जो सुझाव मैंने प्रस्तुत किया है उसके अनुसार 
रूपभेद किया जाये। अन्यथा “विधि विहित” प्रक्रिया से बहुत स्वतंत्रता मिल जायेगी 
और सरकार किसी नागरिक के स्वातंत्रय को सीमित ही न कर सकेगी बल्कि 
उसे मनमाने ढंग से कारागार में भी बन्द करा सकेगी। यदि कोई ऐसा प्रतिद्वन्द्दी 
दिखाई देगा, जो निर्वाचन में विरोध करेगा तो सम्भावना इसी की होगी कि वह 
कारागार में बन्द कर दिया जायेगा। इसलिये इस खण्ड में यह उपबन्ध रखकर 
थोड़ा बहुत सुधार कर दिया जाये कि किसी व्यक्ति की प्रतिरक्षा के लिये वकील 
रखा जा सकता हैं कोई ऐसा उपबन्ध भी रख देना चाहिये जिससे मंत्रणा मंडली 
तीन मास के अन्दर मामलों पर विचार कर सके, और कालावधि भी निश्चित 
कर देनी चाहिये, तथा संसद को यह शक्ति भी प्रदान कर देनी चाहिये कि वह 
जब चाहे इस संबंध में दूसरी व्यवस्था करे। 


*थ्री महावीर त्यागी (संयुक्तप्रातन्‍्त : जनरल): श्रीमान्‌ू, डॉ. अम्बेडकर मुझे 
इसके लिये क्षमा करें किन्तु मुझे बड़ी प्रसन्नता होती यदि डॉ. अम्बेडकर तथा 
मसौदा-समिति के अन्य सदस्य मसौदा समिति में आने के पूर्व कारावास का कुछ 
अनुभव कर चुके होते। 


“माननीय डॉ. बी,आर. अम्बेडकर: में अब उस अनुभव को प्राप्त करने का 
प्रयास करूंगा। 


*ग्री महावीर त्यागी: यद्यपि डॉ. अम्बेडकर को ब्रिटिश सरकार ने यह सौभाग्य 
प्राप्त नहीं कराया किन्तु मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि जो संविधान वे अपने 
हाथ से बना रहे हैं उससे उन्हें यह अनुभव अपने जीवन-काल में भी प्राप्त हो 
जायेगा। एक दिन वह आयेगा कि जिन खण्डों को वे रच रहे हैं उन्हीं के अधीन 
उन्हें निरुद्ध किया जायेगा (विघष्न)। तब उनकी समझ में आयेगा कि उन्होंने क्‍या 
गलती की थी। जब तक सभा का अधिवेशन होता हे और सदस्य इन जगहों पर 
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बैठे रहते हैं तब तक सब कुछ सुरक्षित ही है। किन्तु हमें ऐसे उपबन्धों का निर्माण 
नहीं करना चाहिये जिनको शीघ्र ही हमारे विरुद्ध भी प्रयोग किया जा सकता है। 
ऐसा समय भी आ सकता है जब ये खण्ड, जिन पर हम आज विचार कर रहे 
हैं, किसी सरकार द्वार अपने राजनैतिक विरोधियों के विरुद्ध स्वतंत्रता से प्रयोग 
में लाये जायेंगे। 


श्रीमानू, इस अनुच्छेद में हम लोगों को अधिकार तथा विशेषाधिकार प्रदान करने 
जा रहे हैं। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ है कि मसौदा-समिति तथा उसके मंत्रों 
तथा परामर्शदाताओं ने इस स्थल पर दंड-विषयक खंडों को भी रख दिया है, हम 
इस समय जिस पत्र पर विचार कर रहे हैं वह स्वतंत्रता का अधिकार पत्र है। 
किन्तु क्‍या इस स्वतंत्रता को इसी स्थल पर परिसीमित कर देना चाहिये? जब 
स्वतंत्रता की प्रत्याभूति दी जा रही है तो मसौदा-समिति ऐसे उपबन्धों को क्‍यों 
रखना चाहती है जिनके आधार पर लोग निरुद्ध किये जा सकेंगे और उनकी स्वतंत्रता 
परिसीमित की जा सकेगी? इस अनुच्छेद के आधार पर भावी सरकारें लोगों को 
निरुद्ध कर सकेंगी और उन्हें स्वतंत्रता की प्रत्याभूति देना तो दूर रहा, उनकी स्वतंत्रता 
का अपहरण का सकेंगी। 


श्रीमानू, जीवन, स्वातंत्रय तथा सुख प्राप्ति प्रत्येक व्यक्ति के मूलाधिकार हैं। राज्य 
अपने किसी अधिकार के कारण अस्तित्व में नहीं आता। वह इस कारण अस्तित्व 
में आता है कि चूंकि व्यक्ति अपने जीवन और स्वातंत्रय के जन्मसिद्ध अधिकारों 
के एक अंश को राज्य को सौंप देता है। सब व्यक्ति जन्म से समान होते हें। 
एक सिद्धान्त यह है। इसलिये प्रत्येक व्यक्ति को जीवन-स्वातंत्र्य, स्वतंत्रता तथा सुख 
प्राप्ति के लिये प्रयत्त करने का जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त है। ये अधिकार देहस्थ 
हैं और देह से पृथक्‌ नहीं किये जा सकते है। यदि कोई आदमी इन अधिकारों 
का अपहरण भी करना चाहे तो, मेरा निवेदन है, कि इनका अपहरण नहीं किया 
जा सकता क्‍योंकि वे अधिकार देहस्थ हैं और देह से पृथक नहीं किये जा सकते। 
किन्तु व्यक्ति अपने देहस्थ अधिकारों में से कुछ को स्वेच्छा से दे देते हैं और 
इस पा रे सामाजिक अधिकार एक जगह इकट्ठा होकर राज्य की संज्ञा प्राप्त 
कर | 


इस प्रकार राज्य का निर्माण तथा संगठन लोगों को अपने देहस्थ अधिकारों से 
वंचित करने से नहीं होता। लोग अपने अधिकारों की वृद्धि करने के लिये ही 
स्वेच्छा से उनका निर्माण करते हैं और इस प्रकार वैयक्तिक स्वातंत्रय की अभिवृद्धि 
करते हैं। लोग इसी उद्देश्य तथा इसी आशा से समाज का निर्माण करते हैं कि 
उन्होंने जो अधिकार प्रदान किये हैं उनके पूंजीभूत होने से प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण 
स्वातंत्रय को प्राप्त्कर सकेगा और सुख-सम्पन्नता की प्राप्ति के लिये स्वतंत्रता से 
यत्न कर सकेगा। और यह कि राज्य व्यक्तिगत स्वातंत्रय की रक्षा करेगा और उस 
में किसी व्यक्ति को हस्तक्षेप न करने देगा। 


हम इन अन्तरभूत अधिकारों की प्रत्याभूति देने के लिये एक संविधान बना 
रहे हैं। जिस संविधान का उद्देश्य यह है कि नागरिकों को मूलाधिकारों की प्रत्याभूति 
दी जाये, उसमें निरोध-संबंधी कोई खण्ड सुसंगत कैसे कहा जा सकता है। मेरे 
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[ श्री महावीर त्यागी] 


विचार से यहां इस प्रकार के खण्ड को रखने से मूलाधिकारों का अध्याय एक 
दंड संहिता हो जायेगा और वह संहिता पहली सरकार के भारत प्रतिरक्षा नियमों 
से भी खराब होगी। मैं भारत प्रतिरक्षा नियमों के अधीन बहुत काल तक कारागार 
में रहा। मैंने इस प्रकार का कारावास झेला है। कितना अच्छा होता कि डॉ. अम्बेडकर 
भी मेरे साथ बन्दी किये जाते तथा रात भर हथकड़ी पहने रहने के पश्चात्‌ कारागार 
में रहते। अच्छा होता कि मुझे जो अनुभव हुआ है वह उन्हें भी होता। यदि मेरे 
साथ उन्हें भी हथकड़ी लगती तो उन्हें ज्ञात होता कि उसमें कितना कष्ट होता 
है। श्रीमान्‌, मेरे विचार से, जो उपबन्ध वे इस समय रख रहे हैं वे उनके ही 
विरुद्ध प्रयोग किये जायेंगे। जेसे ही कोई अन्य राजनैतिक दल पदारूढ होगा वे 
का उनके सहकारी उन्हीं उपबन्धों के शिकार होंगे जिन्हें वे इस समय रख रहे 
| 


*थ्री ब्रजेशवर प्रसाद: चाहे कोई संविधान रहे या न रहे। 
*थ्री महावीर त्यागीः उर्दू में एक शेर हेः 
“काट रहे हैं अपनी मिनकारों से हलका जाल का।” 


हम यही कर रहे हैं। हम ऐसे उपबन्ध रख रहे हैं जिनसे भावी सरकारें हमें 
बहुत आसानी से तथा विधिसंगत ढंग से निरुद्ध कर सकेंगी। श्रीमानू, इसका यही 
अर्थ है। में इस विषय पर अधिक नहीं बोलना चाहता। मैं सभा को केवल यह 
चेतावनी देना चाहता था कि यदि हम इस अनुच्छेद को स्वीकार करेंगे तो हम 
एक ऐसा उपबन्ध रखेंगे जो हमारे विरुद्ध भी प्रयोग किया जा सकता है। 


“अध्यक्ष: आप उसे दे चुके हैं। जहां तक विवरण का संबंध है, उसके संबंध 
में अन्य वक्ता विस्तृत रूप से बोल चुके हैं। 


*ग्री महावीर त्यागी: यदि आपका यह विचार हे तो में केवल इस उपबन्ध 
के दोषों की ही चर्चा करूंगा। 


*अध्यक्ष: अन्य वक्ता दोषों को विस्तृत रूप से बता चुके हैं। आप अब उनकी 
ही बातें दुहरायेंगे। 


*भ्री महावीर त्यागी: जी नहीं, श्रीमान्‌, मैं उनके तकों को नहीं दुहराऊंगा। 


यहां यह उल्लिखित है कि इस अनुच्छेद की कोई बात-(क) जो व्यक्ति 
तत्समय शत्रु अन्यदेशीय है उसको लागू न होगी इस संबंध में कोई मतभेद नहीं 
है-और (ख) जो व्यक्ति निवारक निरोध उपबंधित करने वाली किसी विधि के 
अधीन बन्दी किया गया है उसको लागू न होगी। श्रीमानूु, जो लोग निवारक निरोध 
उपबंधित करने वाली विधि के अधीन निरुद्ध किये जायेंगे उन्हें, इस परन्तुक के 
अनुसार, अपने मामलों की जांच एक मंत्रणा-मंडली से करवाने का विशेषाधिकार 
प्राप्त होगा। जिन लोगों को सरकार तीन मास से अधिक काल के लिये निरुद्ध 
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करेगी उनके मामलों की जांच, अथवा उन पर पुनर्विचार, एक मंत्रणा-मंडली करेगी। 
किन्तु जिन लोगों का वर्णन खण्ड (4) के अधीन किया गया है उनके मामलों 
पर पुनर्विचार नहीं किया जायेगा। कहा यह गया है कि “जब तक कि ऐसा व्यक्ति 
इस अनुच्छेद के खण्ड (4) के अधीन संसद-निर्मित किसी विधि के उपबन्‍्धों 
के अनुसार निरुद्ध नहीं है,” जिसका अर्थ श्रीमान्‌ू, यह है कि खण्ड (4) के 
अधीन संसद्‌ द्वारा निर्मित विधियों के अधीन निरोध के जितने भी मामले आयेंगे 
उन पर मंत्रणा-मंडली पुनर्विचार नहीं करेगी और जिन लोगों के ये मामले होंगे 
उन्हें यह विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि खण्ड (4) 
के अधीन संसद द्वारा निर्मित विधि के किन्हीं उपबन्धों के अधीन जो मामले आयेंगे 
उनके संबंध में मंत्रणा-मंडली अपना प्रतिवेदन क्‍यों नहीं प्रस्तुत करेगी? जब हम 
इस स्थल पर मंत्रणा-मंडली के संबंध में उपबन्ध रख रहे हैं तो हम ऐसे लोगों 
के मामलों को भी सम्मिलित कर सकते थे जो उन विधियों के अधीन निरुद्ध 
किये जायेंगे जिन्हें आगे चल कर खण्ड (4) के अधीन संसद बनायेगी। मेरे मित्र 
पंडित ठाकुर दास भार्गव ने अनुच्छेद 5 का दुरुपयोग न होने देने के लिये रक्षणों 
की मांग करके वास्तव में इस सभा का अहित किया हेै। डॉ. अम्बेडकर ने अधिक 
प्रत्याभूतियां तो नहीं दी हैं किन्तु अपराध प्रक्रिया संहिता से कुछ खण्ड ले कर 
रख दिये हैं। ये कोई नई प्रत्याभूतियां नहीं हैं। किन्तु इन खण्डों के साथ ही 
निरोध-विषयक एक खण्ड रख दिया गया हे। 


श्रीमान्‌ू, मेरा निवेदन है कि संविधान सभा को भावी सरकारों को ऐसी शक्तियां 
नहीं प्रदान करनी चाहियें जिनसे वे लोगों को निरुद्ध कर सकें। आने वाली पीढियां, 
यदि इसकी आवश्यकता देखेंगी, और ऐसी विधियां बना कर लोगों में जो रोष फैलेगा 
उसकी यदि उन्हें चिन्ता नहीं होगी, तो वे ये शक्तियां प्रदान करें। संविधान सभा 
का यह काम नहीं है। मैंने कहीं भी यह नहीं पढ़ा कि संसार के किसी भी 
संविधान में संविधान के निर्माताओं ने अपराध-संबंधी किसी विधि को रखा। हमें 
लोगों को अधिकारों की प्रत्याभूति देनी है और उनके अधिकारों का अपहरण करने 
के लिये अपराध-विषयक विधियां नहीं बनानी हैं। हमने लोगों को जनमत संग्रह 
अथवा जनमत-खण्डन का अधिकार तो दिया नहीं है किन्तु फिर भी जो भी 
मूलाधिकार प्रदान किया है उसे किसी न किसी प्रकार परिसीमित कर दिया हे। 
इस अनुच्छेद में इसका केवल परिसीमन ही नहीं किया गया है बल्कि खण्डन 
भी किया गया है। इन अधिकारों का पूर्ण रूप में खण्डन किया गया है। मैं इस 
प्रकार के अनुच्छेद को समाविष्ट करने के पक्ष में कभी भी नहीं हो सकता। 


यदि डॉ. अम्बेडकर तथा मसौदा-समिति इसके लिये तैयार है तो उनसे मेरा 
अनुरोध है कि वे लोगों को किसी ऐसी सरकार का तख्ता उलटने के लिये शक्ति 
प्रदान करे जो उनके मूलाधिकारों का खण्डन करे। इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
लोगों को उस सरकार को उलटने, समाप्त करने अथवा बदलने का अधिकार हे। 
उन्हें एक ऐसी सरकार को स्थापित करने का भी अधिकार है जो उनके विचार 
से उनके सुख तथा सुरक्षा को सुनिश्चित करेगी। 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: यह वहिसंविधानिक अधिकार हे। 
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*थ्री महावीर त्यागीः लोगों की शक्ति का कुल उल्लेख संविधान में भी होना 
चाहिये। क्या आपने किसी स्थल पर लोगों को उस सरकार का तख्ता उलटने का 
अधिकार दिया है जो उनके अधिकारों को खण्डन करे? आपने लोगों के इस 
जन्मसिद्ध अधिकार की प्रत्याभूति नहीं दी है। हमें केवल सरकार के ही अधिकारों 
की प्रत्याभूति नहीं देनी चाहिये। हमें इसकी भी चिंता होनी चाहिये कि सरकार 
के साथ लोगों के भी कुछ अधिकार हों, इस संविधान के पारित होने पर एक 
पूर्णसत्तात्मक सरकार स्थापित हो जायेगी। मैं सभा को चेतावनी देता हूं कि यदि 
हम लोगों के अधिकारों पर इतने अधिक निर्बन्धन लगायेंगे और सरकार को ऐसी 
शक्तियां प्रदान करेंगे जो वह लोगों के विरुद्ध प्रयोग करें, तो सम्भव है कि लोग 
सरकार में ही इस भयास्पद शक्ति-संकेन्द्रण को पसंद न करें। सरकार को केवल 
वे अधिकार प्राप्त हो सकते हैं जो लोग स्वेच्छा से उसे दें। जिन शक्तियों को 
लोग स्वेच्छा से किसी सरकार को नहीं देना चाहें उन्हें प्राप्त करने का अधिकार 
किसी भी सरकार को नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं मसौदा समिति से प्रार्थना 
करता हूं कि यह अनुच्छेद बिल्कुल ही निकाल दिया जाये। 


*डॉ, पी.के. सेन (बिहार : जनरल): अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय मित्र 
श्री त्यागी की ओजस्वी अपील के पश्चात्‌ सम्भव है मेरा एक भिन्‍न प्रकार का 
भाषण उतना चिकत्ताकर्षक प्रतीत न हो। यह प्रश्न ही नहीं उठता कि व्यक्ति को 
ऐसे अधिकार प्राप्त हैं या नहीं। उनकी रक्षा अवश्य ही की जानी चाहिये। किन्तु 
साथ ही जहां तक मैं इस वाद-विवाद की गतिविधि को समझ पाया हूं, सभा 
का यह मत है कि कई परिस्थितियां ऐसी भी हैं जिनसे केवल हमारा देश ही 
नहीं बल्कि संसार का प्रत्येक देश कुछ ऐसी कार्यवाहियां करने के लिये विवश 
है जिनसे राज्य अवैध कार्यों से बच सके। प्रश्न केवल यह है कि वेयक्तिक 
अधिकार का, अर्थात्‌ व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा सुरक्षा के मूलाधिकार का, राज्य 
की सुरक्षा के हेतु कितना परिसीमन होना चाहिये। यह व्यक्ति बनाम राज्य का 
पुराना प्रश्न है, अर्थात्‌ यह इसका प्रश्न है कि दोनों के अधिकारों का किस प्रकार 
समायोजन हो और वैयक्तिक स्वातंत्रम का अन्त न करके, और केवल परिसीमन 
करके, किस प्रकार सारे राज्य का कल्याण किया जाये। 


श्रीमानू, सभा के सम्मुख मेरे माननीय मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव, डॉ. बख्शी 
टेकचन्द और अन्य कई वकक्‍्ताओं ने जो ब्यौरा रखा है उसकी मैं चर्चा नहीं करना 
चाहता। इस पर पूर्ण रूप से विचार-विमर्श हो चुका है कि “यथोचित विधि-प्रणाली ” 
शब्द रखे जायें अथवा “विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया” और इन पदावलियों का इतिहास 
भी बताया जा चुका है। मैं आज सभा के सामने एक छोटे से प्रश्न पर बोलने 
जा रहा हूं। मेरे माननीय मित्र बख्शी टेकचंद ने बन्दी को अथवा निरुद्ध व्यक्ति 
को, उसके बन्दी किये जाने के कारणों के बारे में सूचित करने के संबंध में 
जो संशोधन उपस्थित किया है उसका मैं समर्थन करना चाहता हूं। कम से कम 
इतना तो किया ही जा सकता है और यह करना ही चाहिये। इसका संकेत मिला 
है कि डॉ. अम्बेडकर इस संशोधनों को स्वीकार करना चाहते थे किन्तु उन पर 
बाह्य शक्तियों का दबाव पड़ा। यह भी कहा गया है कि डॉ. अम्बेडकर इस सभा 
में दो रूपों में उपस्थित हैं-एक तो उनका वह सरल रूप है जिसकी व्यक्ति से 
अत्यंत सहानुभूति है और इस रूप में वे उसके अधिकारों तथा स्वातंत्रय को सुरक्षित 


संविधान का मसौदा [243] 


रखना चाहते हैं और एक रूप बहुत कुछ उनका भूत है जो हेमलेट नाटक के 
भूत के समान चिंतित है और घूमता रहता है और स्वातंत्र्य प्रेम होने पर भी अन्य 
शक्तियों के वश में है। श्रीमान्‌, मुझे विश्वास नहीं है कि इसके लिये वे जिम्मेदार 
हैं और मसौदा समिति जिम्मेदार है। मसौदा समिति को अथवा उन लोगों को जिन 
पर इन अनुच्छेदों के मसौदे बनाने का भार है, हम विरोधी दल के रूप में न 
देखें, अथवा अपने को उनका विरोधी दल न समझें। सीधा-सादा प्रश्न यह हे-- 
क्या नागरिक को कम से कम अधिकार दे दिया गया है या नहीं दिया गया है। 
मेरा विश्वास हे कि जब कोई व्यक्ति निरुद्ध किया जाये तो उसे यह जानने का 
अधिकार अवश्य ही प्राप्त है कि उसे किन कारणों से बन्दी अथवा निरुद्ध किया 
गया है। कम से कम इतना तो किया ही जा सकता है। इस अनुच्छेद में ऐसी 
मंडली के संबंध में उपबन्ध रखे जा चुके हैं जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, 
अथवा भूतपूर्व न्यायाधीश, अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की 
योग्यता रखने वाले व्यक्ति रहेंगे। यह मंडली इस प्रश्न पर विचार करेगी कि निरुद्ध 
रखने के लिये पर्याप्त कारण हैं या नहीं और इस प्रश्न पर भी विचार करेगी 
कि तीन मास का निरोध-काल पर्याप्त है अथवा उसे बढ़ाने की आवश्यकता हे। 
इस दशा में यह मंडली बहुत आसानी से इसका पता लगा सकती है कि निरुद्ध 
व्यक्ति किन कारणों से बन्दी किया गया हे। 


सुझाव यह नहीं है कि बन्दी किये हुए व्यक्ति के सामने पूरी गवाही रखी 
जाये क्योंकि यह सच है कि जिन लोगों पर अवैध कार्यवाहियों का आरोप लगाया 
जाती है उनके संबंध में गवाही प्राप्त करना बहुत कठिन होता है और बनावटी 
गवाही से सच्ची गवाही का निराकर भी किया जा सकता है। इसलिये निरुद्ध अथवा 
बन्दी करने के कारण बताते हुए यह आवश्यक नहीं है कि निरुद्ध व्यक्ति की 
गवाही का पूरा ब्यौरा दिया जाये। संशोधन में यह सुझाव नहीं रखा गया है। केवल 
यह सुझाव रखा गया है कि जैसे ही कोई व्यक्ति बन्दी किया जाये उसका मामला 
इस नियुक्त होने वाली मंडली के सामने रखा जाये और उस पर विचार करने 
के पश्चात्‌ मंडली तुरंत ही उस व्यक्ति को सूचित करे कि वह किन कारणों 
से निरुद्ध किया गया है ताकि वह जान सके कि वह किस स्थिति में है। हो 
सकता है कि वह कुछ ऐसी बातें बताये जिनसे यह स्पष्ट हो जाये कि वह अकारण 
ही बन्दी कर लिया गया है। इसलिये मैं इस पर बहुत जोर देता हूं कि यह 
संशोधन स्वीकार कर लिया जाये। 


जो अन्य तर्क उपस्थित किये गये हें उन्हें मैं नहीं दुहराऊंगा। इस अनुच्छेद 
के उपबंधों में मूलाधिकारों का खण्डन करने वाली भी कुछ बातें दिखाई दे सकती 
हैं किन्तु, जैसा कि मैं कह चुका हूं, इस देश के तथा संसार के अन्य देशों 
के भी इस संकटपूर्ण काल को देखते हुए राज्य की सुरक्षा के लिये कुछ विशेष 
उपबन्धों की आवश्यकता है और मुझे आशा है कि अनुच्छेद 5-क पर विचार 
करते समय सभा इसे दृष्टि में रखेगी और भावनावश यह विचार नहीं करेगी कि 
वह सारे अनुच्छेद 5-क को ही निकाल सकती हेै। मैं इस उग्र विचारधारा का 
समर्थन कभी भी नहीं कर सकता। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि मसौदा समिति 
कृपा करके इस संशोधन पर गम्भीरता से विचार करे और इसे स्वीकार कर ले। 
श्रीमान्‌ू, मैं आपको धन्यवाद देता हुं। 
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*पं, हृदयनाथ कुंजरू (संयुक्तप्रान्‍्त : जनरल): अध्यक्ष महोदय, डॉ. अम्बेडकर 
ने हमारे सामने जो अनुच्छेद रखा है उसमें दो विषयों का उल्लेख है अर्थात्‌ निरुद्ध 
व्यक्तियों को अपराध प्रक्रिया संहिता के अधीन जो सामान्य अधिकार प्राप्त हैं उन्हें 
संविधानिक प्रत्याभूतियों का रूप देना और निवारक-निरोध-विषयक विधियों के अधीन 
निरुद्ध व्यक्तियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना। जहां तक पहले प्रश्न 
का संबंध है उस पर इतने विस्तृत रूप से विचार किया जा चुका हे कि मैं 
उसके संबंध में केवल इतना कहना चाहता हूं कि मैं पंडित ठाकुर दास भार्गव 
के इस प्रस्ताव से सहमत हूं कि यदि कोई दंडाधिकारी किसी व्यक्ति को 24 
घंटे से अधिक समय तक निरुद्ध रखने की आज्ञा दे तो वह अपने हाथ से लिखे 
कि यह किन कारणों से किया जा रहा है और अभियुक्त को मुकदमा चलाने 
वालों के गवाहों की परीक्षा करने तथा अपनी प्रतिरक्षा के लिये तर्क उपस्थित करने 
का अधिकार होना चाहिये। और प्रत्येक दोष सिद्धि के विरुद्ध कम से कम एक 
बार अपील करने की आज्ञा मिलनी चाहिये। श्रीमानूु, यह सच है कि वर्तमान 
अपराध-विधि के अधीन अभियुक्तों को इनमें से अधिकांश अधिकार प्राप्त हैं किन्तु 
यदि इनमें से कुछ अधिकारों को संविधानिक अधिकार बनाना है तो उचित यही 
है कि संविधान में इनमें से सबसे अधिक महत्वपूर्ण अधिकारों का उल्लेख हो 
क्योंकि बिना उनके मुकदमों का न्यायोचित फैसला नहीं हो सकता। 


अब मैं डॉ. अम्बेडकर के संशोधन के दूसरे भाग को उठाता हू। इस संशोधन 
का खण्ड (3) इस प्रकार हैः 


“इस अनुच्छेद में की कोई बात-जो व्यक्ति निवारक निरोध उपबंधित करने 
वाली किसी विधि के अधीन बन्दी या निरुद्ध किया गया है उसको लागू न 
होगी। ” 


विभिन्‍न प्रान्तों के लोक सुरक्षा अधिनियमों के अधीन जो व्यक्ति बन्दी किया 
जाता है उसे तुरंत ही सूचित किया जाता है कि वह किन कारणों से बन्दी अथवा 
निरुद्ध किया जा रहा है किन्तु संविधान में हम बन्दी किये हुए व्यक्ति को वह 
अधिकार भी नहीं दे रहे हैं जो उसे इस समय प्रान्तीय लोक सुरक्षा अधिनियमों 
के अधीन प्राप्त है। इसलिये, मेरे विचार से चाहे बन्दी का मामला मंत्रणा-मंडली 
के सामने रखा जाये या न रखा जाये, उसे बन्दी किये जाने के बाद यथाशीखघ्र 
कम से कम यह सूचित किया जाना चाहिये कि वह किन कारणों से बन्दी किया 
गया है और उसे सरकार को अपनी सफाई देने का अवसर देना चाहिये। मेरा 
यह भी निवेदन है कि जब कोई मामला मंत्रणा-मंडली के सामने रखा जाये तो 
निरुद्ध व्यक्ति को मंडली के सामने, यदि वह चाहे तो, एक और अभ्यावेदन रखने 
का अवसर देना चाहिये। इसके अतिरिक्त मंडली को इसकी स्वतंत्रता होनी चाहिये 
कि यदि वह चाहे तो सरकार से कहे कि वह बन्दी की सफाई को उसके सामने 
रखे यदि सरकार अभियुक्त की सफाई को मंडली के सामने न रखना चाहे तो 
उसे अभियुक्त को मुक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिये। 


खण्ड (3) के संबंध में मेरा दूसरा सुझाव यह है कि चाहे राज्य की सरकार 
बन्दियों के मामलों को समय-समय पर मंत्रणा-मंडली के सामने रखना चाहे या 
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न रखना चाहे किन्तु किसी व्यक्ति को निरुद्ध रखने की एक कालावधि होनी चाहिये। 
इस खण्ड में जिस न्यायिक पुनर्विलोकन को व्यवस्था की गई है वह लिखित आरोपों 
और उत्तरों के आधार पर ही किया जा सकेगा। कोई गवाह नहीं उपस्थित किये 
जायेंगे, अभियुक्त की ओर से वकील पैरवी नहीं करेगा और उसे मुकदमा चलाने 
वालों के गवाहों की परीक्षा करने का अवसर नहीं मिलेगा। इसलिये इसकी भी 
संभावना है कि मंत्रणा-मंडली गलत फैसला करे। किसी व्यक्ति के निरोध को 
युक्तियुक्त प्रमाणित करने के लिये सरकार उसके सामने जो सामग्री रखेगी वह, 
मेरे विचार से, पुलिस के प्रतिवेदन होंगे, और चाहे उसमें कितने ही बुद्धिमान व्यक्ति 
क्यों न हों किन्तु वे हमेशा ठीक फैसला नहीं कर सकेंगे। इसलिये मेरे विचार 
से निरुद्ध करने की कालावधि निश्चित कर देनी चाहिये। 


अब मैं उस व्यक्ति के मामले को उठाता हूं जो संसद की विधि के अधीन 
निरुद्ध किया गया हो। हमें बताया गया है कि चूंकि संसद देश की उच्चतम 
विधान-सभा है, और सारे देश की प्रतिनिधि सभा भी है, इसलिये वह सभी वर्गों 
के प्रति न्याय करना चाहेगी और उसे इसकी चिता भी होगी इसलिये कोई कारण 
नहीं है कि उसके उद्देश्यों पर संदेह किया जाये और संविधान में उसकी शक्ति 
सीमित कर दी जाये। श्रीमान्‌, अमरीका में कांग्रेस नाम की एक सभा है, जो उतनी 
ही उच्चतम सभा है जितनी इस देश में संसद होने जा रही है। किन्तु अमरीका 
के संविधान में व्यक्तियों को निरुद्ध करने, निवास-स्थानों की तलाशी लेने, आदि 
के संबंध में इस सभा की शक्तियां सीमित की गई हैं। इसलिये बिना संसद पर 
किसी प्रकार का आशक्षेप किये हुए, अथवा बिना उसके प्राधिकार को किसी प्रकार 
कम किये हुए अपने संविधान में कुछ संरक्षणों को रख सकते हैं। अथवा अमरीका 
के संविधान में दिये हुए संरक्षणों से थोड़े बहुत मिलते हुए संरक्षणों को रख सकते 
हैं। मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करने पर भी, अर्थात्‌ इसे स्वीकार करने पर भी कि 
संसद किसी व्यक्ति को निरुद्ध रखने की कालावधि निश्चित करे, हम अपने संविधान 
में उन सब प्रत्याभूतियों को नहीं रखेंगे जो अमरीका के संविधान में हैं। 


इस समय अमरीका की सरकार जापान के प्रशासन पर नियंत्रण रखे हुए है। 
वहां एक सैनिक कमांडर को उच्चतम प्राधिकार प्राप्त है। किन्तु जापान में चाहे 
जो भी असाधारण स्थिति हो, जापानियों को बहुत कुछ वहीं संविधानिक प्रत्याभूतियां 
दी गई हैं, जो अमरीका के लोगों को अपने संविधान द्वारा प्राप्त हैं। अपना आशय 
स्पष्ट करने के लिये मैं एक उदाहरण दूंगा, और जापान के संविधान में से एक 
कर पढ़कर सुनाऊंगा। यह उपबन्ध अनुच्छेद 35 में है और उसमें कहा गया 
किः- 


“सभी लोगों को अपने घरों में सुरक्षित रहने तथा उनके कागजातों व सम्पत्ति 
की तलाशी न होने, उनमें प्रविष्टियां न होने तथा उनके लिये न जाने का 
अधिकार, है और जब तक किसी सम्भावित कारण के लिये कोई अधिपतन्र 
न निकाला जायेगा, जिसमें उस स्थान का विवरण होगा जिसकी तलाशी ली 
जायेगी और उन चीजों का विवरण होगा जो ले ली जायेंगी, सिवाय उस दशा 
के जिसका अनुच्छेद 33 में उल्लेख है।” 


2434] भारतीय संविधान-सभा [6 सितम्बर, सन्‌ 949 ई. 


[पं. हृदयनाथ कुंजरू] 


अनुच्छेद 33 में जिस अपवाद का उल्लेख है वह उस व्यक्ति के संबंध में 
है जो अपराध करते समय बन्दी किया गया हो। 


भारत की स्थिति को यदि शांतिपूर्ण न भी कहा जाये तो कम से कम वह 
जापान की स्थिति से कहीं अच्छी है। किन्तु जापान में असाधारण स्थिति होते हुए 
भी वहां के लोगों को स्वतंत्रता की जो प्रत्याभूतियां दी गई हैं उन्हें सभा यहां 
के लोगों को देने के लिये सहमत नहीं हुई है। यदि विचाराधीन अनुच्छेद पारित 
हो गया तो केन्द्रीय सरकार तथा प्रान्तीय सरकारों को विशेष विधियां के अधीन 
लोगों को निरुद्ध करने का अधिकार प्राप्त हो जायेगा। इस विषय के संबंध में 
हम अमरीका के संविधान के अथवा जापान के संविधान के बहुत पीछे रहेंगे। 
इस स्थिति में, मेरे विचार से यह आवश्यक है कि हम लोगों को बिना मुकदमा 
चलाये हुए निरुद्ध करने की कार्यपालिका की शक्ति को सीमित करें ताकि बन्दी 
अनिश्चित अवधि तक निरुद्ध न रहें। जिन लोगों की स्वतंत्रता का अपहरण किया 
गया हो उनके लिये हम कम से कम इतना तो कर ही सकते हें। 


श्रीमानू, मैं कह नहीं सकता कि मेरे सुझावों को मसौदा-समिति तथा यह सभा 
पसंद करेगी या नहीं करेगी। किन्तु मेरे इस संबंध में कुछ भी संदेह नहीं है कि 
जिन रक्षणों का सुझाव मैंने प्रस्तुत किया है उन्हें, बिना कार्यपालिका की ऐसे आपातों 
के समय कार्य करने की शक्ति पर प्रभाव डाले हुए, जिनका संविधान में अनुमान 
भी नहीं किया गया है, रखा जा सकता है। उसे लोगों को बन्दी तथा निरुद्ध करने 
की 203 प्राप्त रहेगी। केवल वह उन्हें अनिश्चित काल के लिये निरुद्ध नहीं 
रख सकेगी। 


यह कहा जा सकता है कि कार्यपालिका जिस व्यक्ति को बहुत ही खतरनाक 
समझती हो उसे छह मास अथवा एक वर्ष में भी मुक्त करना लोक-हित की 
दृष्टि से उपयुक्त न हो। इस प्रकार के मामले की कल्पना की जा सकती है। 
यदि सरकार देखेगी कि कोई मामला इस प्रकार का है तो वह संबंधित व्यक्ति 
को मुक्त कर देगी और कुछ समय तक उसके आचरण पर नज़र रखेगी और 
यदि उसका आचरण ठीक नहीं होगा तो उसे कुछ समय के बाद फिर बनन्‍्दी 
कर लेगी। यह कदापि न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता कि सरकार भले ही उसे 
मंत्रणा-मंडली की अनुमति प्राप्त हो, किसी व्यक्ति को महीनों तक ही नहीं बल्कि 
वर्षो तक निरुद्ध रखे। 


*भ्री बी.एम. गुप्ते (बंबई : जनरल): मैं बहुत देर में इस बहस में भाग 
लेने के लिये उठा हूं और इसलिये मैं अपनी बातें संक्षेप में कहूंगा। जहां तक 
इस अनुच्छेद के विवरण का संबंध है उस पर विस्तृत रूप से विचार-विमर्श हो 
चुका है और मैं उन्हीं बातों को फिर नहीं दुहराऊंगा। मैं केवल यह कहना चाहता 
हूं कि इस उपबन्ध को यथासम्भव उदार बनाना चाहिये। जहां तक इस उपबन्ध 
के सामान्य स्वरूप का संबंध है मेरा यह निवेदन है कि इसके संबंध में बहुत 
नहीं कहा जा सकता। यह प्रयास किसी व्यक्ति को आग में से निकालने का प्रयास 
है और इस पर इसी दृष्टि से विचार भी करना चाहिये। इसी को ध्यान में रखकर 
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“यथोचित विधि-प्रणाली” शब्दों को नहीं रखा गया है। अनुच्छेद 5 में सबसे अधिक 
महत्वपूर्ण मूलाधिकारों का अर्थात्‌ जीवन तथा दैहिक स्वातंत्रय का वर्णन है। हममें 

वे लोग जो उस पदावली को रखना चाहते थे उस अधिकार को मूलाधिकार 
बनाना चाहते थे। आखिर मूलाधिकार का सार क्‍या हे? सभ्य मनुष्य की गा 
आवश्यकताओं को देखते हुए विधान-मंडल की सर्वसत्ता को सीमित करना 
उसी अंश में न्यायपालिका की सर्वसत्ता को भी सीमित करना ही मूलाधिकार का 
सार हे। दुर्भाग्य से हमारी पराजय ड़ । इस उपबन्ध में उस सर्वसत्ता को स्थापित 
करने का प्रयास नहीं किया गया है। डॉ. अम्बेडकर ने ठीक ही कहा है कि 
अनुच्छेद 5 से किसी व्यक्ति को उन परिस्थितियों में बन्दी करने का पूर्ण अधिकार 
मिल जाता है जिन्हें संसद उचित समझे। यह अधिकार पहले से वर्तमान ही था 
और यह नहीं कहा गया है कि इस अनुच्छेद से अधिकार सीमित हो जाता हे। 
डॉ. अम्बेडकर का यह विचार है कि इन उपबन्धों के फलस्वरूप अवैध तथा 
मनमाने ढंग से किसी को बन्दी नहीं किया जा सकेगा। किन्तु क्या इनके फलस्वरूप 
संसद भी निवारक निरोध के संबंध में कोई उपबन्ध नहीं बना सकेगी? वास्तव 
में कसौटी यही है। मेरा निवेदन है कि यह रक्षण तो बहुत साधारण रक्षण हेै। 
अनुच्छेद के खण्ड () और (2) द्वारा कोई नवीन अधिकार प्रदान नहीं किये 
गये हैं। ये अधिकार पहले से ही प्राप्त हैं। केवल अब इनका निराकरण करने 
में बहुत कठिनाई होगी। तीसरी बात मंत्रणा-मंडली के संबंध में है। ये बहुत ही 
साधारण रक्षण हैं और हम यह कह सकते हैं कि बहुत सी दया दिखाई गई हे। 
वे जैसे भी हैं उन्हें मैं स्वीकार करता हूं किन्तु उन्हें स्वीकार करने में उनका 
वास्तविक स्वरूप समझ लेना चाहिये। 


मैं डॉ. अम्बेडकर को अथवा मसौदा-समिति को दोष नहीं देता हूं। हम सभी 
के सामने इस संबंध में दो कठिनाइयां हैं। एक कठिनाई यह है कि बहुत से 
उपबन्ध यहां अनेक विचारधाराओं तथा मतों के लोगों के बीच विचार-विमर्श होने 
अथवा बातचीत होने के पश्चात्‌ उपस्थित किये जाते हैं। प्रायः यही कहा जाता 
है कि यह एक सुगठित प्रस्ताव है और हमें या तो इसे पूरा स्वीकार करना है 
या पूरा अस्वीकार करना हैं समझौते के लिये हमें यह मूल्य चुकाना होता हे। 
इसलिये मुझे इस पर आपत्ति नहीं हे। किन्तु हमारे सामने जो दूसरी कठिनाई है 
वह इससे बड़ी हे। इस प्रकार के अवसरों पर हममें से अधिकांश लोग पहले 
हम जिन सिद्धान्तों को बड़े जोरों से घोषित करते रहे हैं उनके प्रति अपनी सहानुभूति 
प्रकट करने लगते हैं। किन्तु देश में प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व की जगह पर हमारे 
अन्य मित्र भी हैं जो हमें चेतावनी देते हैं कि युद्ध तथा देश विभाजन के फलस्वरूप 
ऐसी शक्तियां उत्पन्न हो गई हैं कि यदि उन्हें प्रबल होने दिया गया तो अराजकता 
फैल जायेगी और देश विनाश के गर्त में पड़ जायेगा। इस कारण वे यह कहते 
हैं कि संसद को ऐसी विधियां बनानी चाहियें जिनसे कार्यपालिका को इन हिंसात्मक 
तथा विध्वंसक शक्तियों को दबाने के लिये अधिकार पैदा हो जाये। कार्यपालिका 
में हमारे जो नेता हैं, वे बड़े देशभक्त हैं और उन पर हमारा विश्वास है। हम 
में से कई लोगों को यह विश्वास नहीं हो पाया है कि “यथोचित विधि प्रणाली” 
पदावली को रखने का परिणाम अवश्य ही बहुत बुरा होगा, किन्तु कठिनाई यह 
है कि यदि हमें अपनी भी दोषसिद्धि करनी हो तो ऐसे मामलों में प्रयोग नहीं 
किया जा सकता। मराठी में एक कहावत है जिसका मतलब यह है कि यह 
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जानने के लिये कि कोई चीज विष है या विष नहीं है उसे निगलना न चाहिये 
क्योंकि यदि वह विष हुआ तो जो उसे निगलेगा वह मर ही जायेगा। इसलिये 
इस प्रकार के मामलों में प्रयोग नहीं किया जा सकता। इस संबंध में हमारे नेताओं 
ने हमें जो चेतावनी दी हे उसकी ओर हमें ध्यान देना चाहिये। 


इसका यह अर्थ नहीं है कि ये उपबन्ध अधिक उदार नहीं बनाये जा सकते। 
डॉ. अम्बेडकर ने भी यह कहा है कि इन उपबन्धों को अधिक विस्तृत किया 
जा सकता है और इनमें कुछ और रक्षण रखे जा सकते हैं। किन्तु उसे बनाने 
में हमें अन्ततोगत्वा अपने नेताओं की चेतावनी की ओर ध्यान देना ही चाहिये। 
उस दशा में हमारा रुख क्‍या होना चाहिये। कम से कम मैं यह बता देना चाहता 
हूं कि मेरा रुख क्‍या है। मेरा रुख उपेक्षा का रुख है। ये साधारण रक्षण हैं। इनका 
जो मूल्य है उसी के अनुसार इन्हें आंकना चाहिये। पंडित भार्गव तथा श्री बख्शी 
टेकचन्द ने जिस जोश से इनका विरोध किया है उतना जोश मैं नहीं दिखाना 
चाहता क्‍योंकि इनके कारण कोई हानि नहीं हो सकती। साथ ही उनका जो विरोध 
किया जा रहा है उसे देखते हुए मसौदा-समिति यदि उन्हें वापस भी ले ले तो 
इसके लिये भी आंसू बहाने की आवश्यकता नहीं हे। 


“श्रीमती जी. दुर्गाबाईं (मद्रास : जनरल): अध्यक्ष महोदय, डॉ. अम्बेडकर 
ने जिस नवीन अनुच्छेद 5-क को उपस्थित किया है उसका समर्थन करते हुए 
मैं विचाराधीन विषय के संबंध में कुछ बातें कहना चाहती हूं। मैं यह जानती हूं 
कि इस विषय पर बोलने के लिये आगे बढ़कर मैं सभा का धेर्य तोड़ने जा रही 
हूं। किन्तु इस बहस के सिलसिले में जो कुछ कहा गया है उसके संबंध में, 
मेरे विचार से, मुझे अवश्य ही कुछ बातें कहनी चाहिये। 


मैंने उन माननीय सदस्यों के भाषण सुने हैं जिन्होंने वैयक्तिक स्वातंत्रय का बड़े 
जोश के साथ समर्थन किया है और उसे राज्य की आवश्यकताओं से भी अधिक 
महत्व दिया है तथा यह कहा है कि यह अनुच्छेद हमारी असफलताओं का सिरमौर 
है। श्रीमान्‌ू, हमारे सामने यह प्रश्न है कि वैयक्तिक स्वातंत्रय अधिक महत्वपूर्ण है 
या राज्य का अस्तित्व। जब राज्य की जड़ों पर ही कुठाराघात होने जा रहा हो, 
और वह भी उस राज्य की जड़ों पर जो एक व्यक्ति के नहीं बल्कि सभी व्यक्तियों 
के स्वातंत्रय के लिये कटिबद्ध है तो मैं तो राज्य के अस्तित्व को अधिक महत्व 
दूंगी। मैं यह इसलिये कह रही हूं कि मैं यह जानती हूं कि अपने वैयक्तिक 
स्वातंत्रय के लिये मेश जो जोश है वह केवल अपने स्वार्थ की सुरक्षा के लिये 
ही है। मेरे स्वार्थ से राज्य का महत्व कहीं अधिक है क्योंकि उसे मुझ जैसे कई 
व्यक्तियों के स्वातंत्रय की चिता होती है। मेरे विचार से इस शताब्दी में वेयक्तिक 
स्वातंत्र के सबसे बड़े समर्थक डि वेलरा हुए हैं और उनकी लोकतंत्रात्मक परम्परा 
सर्वोत्कृष्ट रही है। उन्होंने क्या किया है? प्रेजीडेंट होने के पश्चात्‌ उन्होंने सबसे 
पहले कई लोक सुरक्षा अधिनियमों को पारित किया। इसके अलावा उनके लिये 
कोई चारा ही नहीं था। उन्हें यह करना पड़ा क्‍योंकि एक ऐसी स्थिति भी उत्तपन्न 
हो गई जब उनकी ही हत्या होने जा रही थी। वे और करते ही क्या? 
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यहां मेरे मित्रों ने बन्दी तथा निरुद्ध करने के संबंध में जो शक्ति दी जा रही 
है उसकी आलोचना की हेै। किन्तु उन्होंने इस पर विचार नहीं किया कि यह 
शक्ति कब और किस स्थिति में प्रयोग की जायगी। यह शक्ति तभी प्रयोग की 
जायेगी जब कोई व्यक्ति समवर्ती सूची में उल्लिखित लोक-व्यवस्था में अथवा देश 
की प्रतिरक्षा-सेवाओं में हस्तक्षेप करेंगा। मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि आप मेरे 
प्रदेश अर्थात्‌ मद्रास, मालावार, विजयवाड़ा जायें। मैं आपको बताना चाहती हूं और 
इस ओर आपको ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं कि वहां कोई भी स्त्री और कोई 
भी माता सुरक्षा का अनुभव नहीं कर रही हैं। वे नहीं जानती कि उनके पति 
घर आवेंगे अथवा घर आवेंगे भी या नहीं। वहां ऐसी स्थिति है। पुरुष भी जब 
बाहर जाते हैं तो उन्हें विश्वास नहीं रहता कि घर में उनकी पत्नियां तथा लड़कियां 
सुरक्षित रहेंगी या नहीं। स्थिति यह है। इस स्थिति में राज्य क्या करे? अब उन 
लोगों को कुछ सुरक्षा का आश्वासन देने के लिये सरकार क्या करे? स्थिति इस 
प्रकार की होगी तभी सरकार लोगों को बन्दी करेगी तथा उन्हें निरुद्ध करेगी। 


डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तुत इस नवीन अनुच्छेद 5-क में बहुत ही सुन्दर मध्य 
मार्ग का अनुसरण किया गया है। जरा 99 के विनियम पर तो विचार कीजिये, 
जिसमें कोई भी कालावधि नहीं रखी गई थी। उसके पश्चात्‌ विभिन प्रान्तों में 
लोक सुरक्षा अधिनियम व्यवहार में लाये गये। इस अनुच्छेद में एक मंडली की 
व्यवस्था की गई है। इस प्रकार के मामलों पर वह मंडली विचार करेगी। इसके 
अतिरिक्त किसी भी दशा में किसी व्यक्ति को तीन मास से अधिक काल तक 
निरुद्ध नहीं रखा जा सकेगा और यदि इससे अधिक काल तक निरुद्ध रखने की 
आवश्यकता होगी तो उसके संबंध में मंडली अपना प्रतिवेदन देगी। कार्यपालिका 
जिन कागजात को अथवा जिस अभ्यावेदन को उपस्थित करेगी उस पर न्यायालय 
बहुत सावधानी से विचार करेगा। इस शक्ति पर जो परिसीमन तथा निर्बन्धन लगाये 
गये हैं उनकी डॉ. अम्बेडकर बड़ी योग्यता के साथ व्याख्या कर चुके हैं और 
उसे दुहरा कर मैं सभा का समय नष्ट नहीं करना चाहती। एक बात ध्यान देने 
योग्य यह है कि किसी भी दशा में किसी व्यक्ति को तीन मास से अधिक समय 
के लिये निरुद्ध नहीं रखा जा सकेगा। यदि तीन मास से अधिक काल के लिये 
निरुद्ध रखने की आवश्यकता हुई तो मंडली इस संबंध में अपना प्रतिवेदन देगी 
और उसके आधार पर ही अधिक काल के लिये निरुद्ध रखा जा सकेगा। इसके 
अतिरिक्त संसद इस संबंध में विधि बनायेगी और उसमें इसका विवरण देगी कि 
किन मामलों में यह कालावधि बढ़ाई जा सकती है। इस शक्ति को सीमित करने 
के लिये ये निर्बन्धन रखे गये हें। 


श्रीमानू, मेरे माननीय मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव ने जो विभिन्‍न संशोधन 
उपस्थित किये हें उन्हें में नहीं उठाना चाहती। उन्होंने कहा है कि कम से कम 
एक बार अपील करने का अधिकार होना चाहिये और समय-समय पर पुनर्विलोकन 
और प्रतिबन्धों के साथ मुक्त करने के संबंध में उपबन्ध होने चाहियें। इन प्रश्नों 
का उत्तर डॉ. अम्बेडकर देंगे। में केवल उन एक-दो प्रश्नों का उत्तर दूंगी जिन्हें 
श्रीमती पूर्णिमा बैनर्जी ने अपने संशोधनों में उठाया है। मैं यह कहूंगी कि मुझे 
उनके दो संशोधनों से बहुत सहानुभूति है। उनमें से एक में यह उपबन्धित हे 
कि निरुद्ध व्यक्ति मंडली की कारण बताने तथा सफाई देने के लिये स्वयं उपस्थित 
हो। मेरे विचार से मसौदा-समिति को इसे स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं 
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होनी चाहिये। आखिर यदि कोई निरुद्ध व्यक्ति मंडली के सामने आकर अपनी 
सफाई देगा तो इसमें उसका क्या बिगड़ जायेगा। मैं कह नहीं सकती कि इस 
संबंध में कोई प्रशासन संबंधी कठिनाई तो उत्पन्न नहीं होगी। इस पर मसौदा-समिति 
विचार करेगी। मुझे तो सरकार पर विश्वास है। क्‍या वैयक्तिक स्वातंत्रय की समर्थक 
हमारी सरकार, हमारे प्रधान मंत्री, हमारे उप-प्रधान मंत्री से भी बड़े और कोई हो 
सकते हैं जो हमेशा गरीबों तथा पीडितों की सहायता करते रहते हैं? 


श्रीमती पूर्णिमा बैनर्जी के एक अन्य संशोधन का उद्देश्य यह है कि जो लोग 
निरुद्ध किये जायें उनके आश्रितों का भरण-पोषण सरकार करे। उनके इस संशोधन 
से भी मुझे सहानुभूति है क्योंकि यदि कोई रोटी कमाने वाला निरुद्ध किया जाता 
है तो उसके अश्रितों के भरण-पोषण के लिये प्रबन्ध किया ही जाना चाहिये। 
इस मामले को कार्यपालिका की स्वेच्छा पर न छोड़कर इस संबंध में किसी प्रकार 
की प्रत्याभूति देना उचित होगा। किन्तु यह व्यवहार में किस प्रकार सम्भव हो 
सकेगा? प्रश्न यह है। हमारे देश में बहुत लोग गरीब हैं। वे यह कहना चाहती 
हैं कि पचास प्रतिशत मामलों में लोग छुट जायेंगे। वे यह भी कहती हैं कि इन 
मामलों में लोग संदेह से अभियुक्त को ही लाभ होना चाहिये। क्‍या उसके आश्रित 
अनिश्चितकाल तक कष्ट सहन करते रहेंगे? वे यह प्रश्न पूछती हैं। किन्तु मेरा 
निवेदन है कि इस प्रकार के मामलों में प्रान्तीय सरकारें विचार करती आई हैं 
और जिनको सहायता की आवश्यकता समझी गई है उन्हें सहायता दी जाती रही 
है। यह तर्क भी उपस्थित किया जा सकता है कि इससे अपराधियों को प्रोत्साहन 
मिलेगा। यदि उन्हें यह भरोसा हो जायेगा कि उनके परिवार का भरण-पोषण होगा 
तो वे अपराध करते रहेंगे और राज्य के आधार पर ही आघात करते रहेंगे। मेरे 
विचार से अच्छा यह होगा कि इस प्रश्न को प्रान्तीय सरकारों के निर्णय के लिये 
छोड़ दिया जाये। अथवा जो भी सरकारें इन मामलों के संबंध में निर्णय करें वे 
इस प्रश्न को हल करें। 


इसके अतिरिक्त, श्रीमान्‌, मेरे विचार से अनुच्छेद 5-क (॥) में प्रयुक्त “विधि 
व्यवसायी” शब्दों की कुछ व्याख्या करने की आवश्यकता है। हम जानते हैं कि 
कासिम रिजवी ने इंग्लिस्तान के एक वकील को रखा था किन्तु उसे पैरवी करने 
की आज्ञा नहीं दी गई थी। क्‍या अभियुक्त को इसकी स्वतंत्रता होनी चाहिये कि 
वह जहां कहीं से जिस वकील को चाहे रखे। यदि इस संबंध में नियम हैं तो 
मुझे कुछ आपत्ति नहीं है। अन्यथा मेरा यह सुझाव है कि “विधि-व्यवसायी ” शब्दों 
के पश्चात्‌ “जो इन मामलों में पैरवी करने की अर्हता रखता हो और इसके लिये 
अधिकृत हो” शब्द रखे जायें। 


श्रीमानू, मैं सभा से सिफारिश करती हूं कि यह अनुच्छेद स्वीकार कर लिया 
जाये। 

“अध्यक्ष: में समझता हूं कि इस अनुच्छेद के संबंध में जो आलोचनायें की 
गई हैं उनके निराकरण के लिये डॉ. अम्बेडकर कुछ सुझाव रखना चाहते हें। 


संविधान का मसौदा [2439 


इसलिये मैं उन्हें इस समय बोलने का अवसर देता हूं। यदि कोई और प्रश्न उठाया 
गया तो उस पर बाद में विचार किया जा सकता हे। 


“बाबू रामनारायण सिंह (बिहार : जनरल): क्‍या वे अनुच्छेद को निकाल 
देने के लिये सहमत नहीं हैं? 


“अध्यक्ष: जी नहीं। 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: श्रीमान्‌, मैं वास्तव में नहीं समझता था 
कि इस अनुच्छेद 5-क पर विचार-विमर्श करने में सभा का इतना समय लगेगा। 
जैसाकि मैं कह चुका हूं, मैं तथा मसौदा-समिति के अधिकांश सदस्य तथा 
जनसाधारण में से भी कई लोगों की यह धारणा है कि अनुच्छेद 5 की भाषा 
को देखते हुए अर्थात्‌ इन शब्दों को देखते हुए कि विधि द्वारा निर्धारित प्रणाली 
के अधीन ही कोई व्यक्ति बन्दी किया जाना चाहिये, हमने वैयक्तिक स्वतंत्रता की 
सुरक्षा की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया है। जबसे यह अनुच्छेद स्वीकार किया 
गया है, मैं और मेरे मित्र बिना “यथोचित विधि-प्रणाली” शब्दों को प्रयोग किये 
हुए उसकी आधारभूत सभी कार्यवाहियों को उपबंधित करने का प्रयास करते रहे 
हैं। मैंने यह समझा था कि जो सदस्य वैयक्तिक स्वातंत्रय में दिलचस्पी रखते हें 
वे अनुच्छेद 5-क के उपबन्धों को देखकर संतुष्ट हो जायेंगे और वे इस अनुच्छेद 
को प्रसन्‍नता से स्वीकार कर लेंगे। किन्तु मुझे खेद है कि जिन लोगों ने इस 
बहस में इस अनुच्छेद की आलोचना ही नहीं बल्कि विरोध भी किया है उन्होंने 
यह भावना नहीं प्रदर्शित की है। वास्तव में अपने स्वातंत्र्य प्रेम के कारण उन्होंने 
मुझसे यहां तक कहा कि इस अनुच्छेद को ही निकाल देना चाहिये। 


श्रीमान्‌ू, मैं उन लोगों की सलाह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं क्‍योंकि 
मुझे इस संबंध में कुछ भी सन्देह नहीं है कि यह मार्ग बुद्धिमत्ता का मार्ग नहीं 
है। इसलिये मैं अनुच्छेद 5-क का परित्याग नहीं कर सकता। मैं यह मानता हूं 
कि कई आलोचकों ने कुछ ऐसे तर्क उपस्थित किये हैं जिन पर सहानुभूति से 
विचार करने की आवश्यकता है और मैं उन पर अवश्य ही विचार करूंगा। तथा 
कुछ संशोधनों को भी उपस्थित करूंगा, जिनसे मेरे विचार से, जो आपत्ति की गई 
है वह दूर हो जायेगी, विशेषतया इसलिये कि अनुच्छेद 5-क के मसौदे से कुछ 
आधारभूत बातें ही निकाल दी गई हैं। इन आलोचनाओं का उत्तर देते हुए मैं इस 
अनुच्छेद के सामान्य भाग को विशेष भाग से पृथक्‌ करना चाहता हूं जिसमें निवारक 
निरोध का वर्णन है। मैं निवारक निरोध विषयक अंश को पृथक्‌ रूप से उठाऊंगा। 


अब अनुच्छेद 5-क के खण्ड () के संबंध में तीन सुझाव प्रस्तुत किये 
गये हैं। एक सुझाव “यथाशक्य शीघ्र” शब्दों के संबंध में है। सदस्यों ने जो संशोधन 
उपस्थित किये हैं उनमें से कुछ का उद्देश्य यह है कि ये शब्द निकाल दिये 
जायें और इनके स्थान पर “पन्द्रह दिन” और कुछ स्थानों पर “सात दिन” शब्द 
रखे जायें। मेरे विचार से इन संशोधनों के प्रस्तावक नहीं समझ पाये हैं कि इस 
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प्रसंग में “यथाशक्य शीघ्र” शब्दों का अर्थ क्‍या है। ये शब्द खण्ड (2) से सुसम्बद्ध 

हैं और बिना खण्ड (2) के उपबन्धों को ध्यान में रखे हुए इनका आशय स्पष्ट 
नहीं हो सकता। उसमें यह निश्चित रूप से कहा गया है कि बन्दी किया हुआ 
कोई भी व्यक्ति हवालात में 24 घंटे से अधिक समय के लिये तब तक निरुद्ध 
न रखा जा सकेगा जब तक 24 घंटे की समाप्ति तक बन्दी अथवा निरुद्ध करने 
वाले पुलिस के अधिकारी को, दंडाधिकारी को इसके लिये प्राधिकार प्राप्त नहीं 
हो जाता। इस धारा का यही निर्ववन करना चाहिये। यह स्पष्ट है कि जब 24 
घंटे से अधिक समय के लिये निरुद्ध रखने के लिये पुलिस के अधिकारी को 
एक दंडाधिकारी के न्यायिक प्राधिकार की आवश्यकता होगी तो उसे उस दंडाधिकारी 
को अवश्य ही उस आरोप की सूचना देनी होगी जिसके आधार पर वह व्यक्ति 
निरुद्ध किया गया है। इसका यह अर्थ है कि “यथाशक्य शीघ्र” पदावली का अर्थ 
24 घंटे से अधिक समय नहीं लगाया जा सकता। इसलिये जिन संशोधनों में 5 
दिन अथवा सात दिन का सुझाव रखा गया है उनसे वास्तव में वैयक्तिक स्वातंत्र्य 
सीमित होता हे। इसलिये मेरे विचार से ये सभी संशोधन अप्रासंगिक हैं और इनकी 
आवश्यकता नहीं है। 


दूसरा प्रश्न यह उठाया गया है कि हमने अनुच्छेद 5-क के खण्ड () 
में अभियुक्त को अपनी रुचि के विधि-व्यवसायी से परामर्श करने का अधिकार 
तो दिया है किन्तु हमने इस संबंध में कोई उपबन्ध नहीं रखा है कि वह 
विधि-व्यवसायी द्वार अपनी प्रतिरक्षा करवा सकता है। दूसरे शब्दों में परामर्श करने 
के अधिकार और प्रतिरक्षा करवाने के अधिकार में भेद किया गया है। मेरा अपना 
यह विचार था कि “परामर्श करने” शब्दों में प्रतिरक्षा करवाने का अधिकार भी 
सन्निहित है क्‍योंकि यदि प्रतिरक्षा करवाने के लिये परामर्श नहीं किया गया तो वह 
परामर्श निरर्थक है। किन्तु किसी प्रकार का भ्रम न रहने देने के लिये और इस 
तर्क के लिये भी गुंजाइश न रहने देने के लिये कि “परामर्श करना” शब्द सीमित 
अर्थ में प्रयुक्त हैं, में “किसी विधि-व्यवसायी से परामर्श करने” शब्दों के पश्चात्‌ 
तथा “प्रतिरक्षा कराने” शब्दों को जोड़ने के लिये तैयार हूं ताकि परामर्श करने 
तथा प्रतिरक्षा कराने का भी अधिकार प्राप्त हो जाये। अन्त में बोलने वाले वक्ता 
महोदय ने यह पूछा है कि “अपनी रुचि के विधि-व्यवसायी” शब्दों का क्‍या अर्थ 
है। “अपनी रुचि के शब्दों का महत्व और उन्हें जान बूझ कर रखा गया है क्योंकि 
हम यह नहीं चाहते कि तत्कालीन सरकार किसी अभियुक्त पर एक ऐसे वकील 
को थोप दे जिसे वह उस मुकदमे में रखना चाहें क्योंकि हो सकता है कि अभियुक्त 
का उस पर विश्वास न हो। इसी कारण हमने “अपनी रुचि के” शब्दों को रखा 
है। किन्तु “अपनी रुचि के” शब्दों के साथ “विधि-व्यवसायी” शब्द भी हें। 
“विधि-व्यवसायी ” पदावली का वही अर्थ है जो हम साधारणतया समझते हैं। अर्थात्‌ 
एक ऐसा विधि-व्यवसायी जिसे उच्च न्यायालय अथवा संबंधित न्यायालय के नियमों 
के अधीन व्यवसाय करने का अधिकार हे। 


अब, श्रीमान्‌, मैं खण्ड (2) को उठाऊंगा। इस संबंध में मेरे मित्र पातस्कर 
ने जो सुझाव रखा वही मुख्य सुझाव है। जहां तक मैं उनका आशय समझ पाया 
हूं, वे “दंडाधिकारी” शब्द के स्थान पर “पहली श्रेणी के दंडाधिकारी” शब्द रखना 
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चाहते हैं। इन शब्दों को स्वीकार करने में मुझे दो कारणों से कठिनाई हो रही 
है। खण्ड (2) में हमने बहुत महत्वपूर्ण शब्दों को अर्थात्‌ “निकटतम दंडाधिकारी ” 
शब्दों को प्रयोग किया है। मैंने यह विचार किया कि इन शब्दों को रखना बहुत 
आवश्यक है क्‍योंकि अन्यथा पुलिस का कोई अधिकारी यह कह कर किसी व्यक्ति 
को अधिक काल तक निरुद्ध रख सकेगा कि जिस दंडाधिकारी के पास वह 
अभियुक्त को ले जाना चाहता था अथवा वह दंडाधिकारी जो अन्त मे उसके मुकदमे 
का फैसला करेगा वह दूरी पर रहता है। हमने “निकटतम दंडाधिकारी” शब्द इसी 
कारण रखे हैं कि यह तर्क उपस्थित न किया जा सके। अब यदि हम “पहली 
श्रेणी के निकटतम दंडाधिकारी” शब्द रखें तो बड़ी कठिनाई पैदा हो जायेगी। हो 
सकता है कि “निकटतम दंडाधिकारी” तो हो जिसके सामने पुलिस अभियुक्त के 
मामले को रख सकती है ताकि उस पर न्याययुकत ढंग से विचार किया जा सके 
किन्तु सम्भव है वह पहली श्रेणी का दंडाधिकारी न हो। इसलिये हमें इस संबंध 
में निर्णय करना है कि हम अभियुक्त को यथाशीघ्र इसका अवसर देना चाहते 
हैं कि वह पास के किसी दंडाधिकारी से अपने मामले के संबंध में फैसला करवा 
ले अथवा क्या हम पहली श्रेणी के दंडाधिकारी की खोज में रहेंगे। मेरे विचार 
से, अभियुक्त के स्वातंत्रय की दृष्टि से “निकटतम दंडाधिकारी” शब्द बहुत उपयुक्त 
है। मैं अपने मित्र श्री पातस्कर को यह भी बताना चाहता हूं कि यदि मैं उनके 
संशोधन को स्वीकार भी कर लूं और “पहली श्रेणी के निकटतम दंडाधिकारी ” 
शब्दों को रख दूं, तब भी कोई भी सरकार अपराध प्रक्रिया संहिता को संशोधित 
करके जिस दंडाधिकारी को चाहेगी प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी की शक्तियां प्रदान 
कर देगी और अभियुक्त को धोखा देगी। इसलिये मेरे विचार से इस संशोधन को 
स्वीकार करना न तो उचित ही है और न आवश्यक ही। मैं इसे स्वीकार नहीं 
कर सकता। 


अनुच्छेद 5-क में यही सामान्य उपबन्ध है और मुझे विश्वास है 
“पं, ठाकुरदास भार्गवः कृपया इस पर विचार कीजिये कि...... 


“माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: मेरे मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव ने 
परीक्षा के अधिकार का प्रश्न उठाया है। 


“पं, ठाकुरदास भार्गवः उल्लिखित कारणों के आधार पर। 


“माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः मेरे विचार से वह उपबन्ध एक उपयुक्त 
उपबन्ध है। मेरे विचार से अपराध प्रक्रिया संहिता की कई धाराओं में यह उपबंधित 
है कि दंडाधिकारी अवश्य ही कारणों का उल्लेख करें क्‍योंकि इस स्थिति में उच्च 
न्यायालय भी इस पर विचार कर सकता है कि दंडाधिकारी ने स्वविवेक को न्यायपूर्ण 
ढंग से प्रयोग किया है या नहीं किया है। मैं यह स्वीकार करता हूं कि यह एक 
बहुत ही उपयुक्त उपबन्ध है किन्तु मैं अपने मित्र से अनुरोध करूंगा कि वे इस 
पर विचार करें कि किसी ऐसे मामले में, जिसमें अधिक काल के लिये निरुद्ध 
रखने का प्रश्न उठे, क्या दंडाधिकारी को यह प्राधिकार प्राप्त नहीं होगा कि पुलिस 
ने अभियुक्त पर जो आरोप लगाया है वह प्रत्यक्षत: आधार-सहित है। 
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“पं, ठाकुरदास भार्गवः इस समय भी धारा 67 (3) में उसी प्रकार के 
शब्द हैं। इस समय जिस दंडाधिकारी के पास अभियुक्त ले जाया जाता है, उसका 
यदि यह विचार हो कि उसे अधिक काल तक निरुद्ध रखने की आवश्यकता हे 
तो वह अवश्य ही यह लिखता है कि वह अमुक कारणों से अधिक काल के 
लिये निरुद्ध किया जा रहा है। 


*पाननीय डॉ. बी,आर. अम्बेडकर: यह सच हे। इस प्रकार के शब्द हें। 
किन्तु क्या इनकी आवश्यकता हे? 


*पं, ठाकुरदास भार्गवः इनकी बहुत आवश्यकता है। 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः मैं तो समझता हूं कि उनकी आवश्यकता 
नहीं है। में एक सबसे खराब मामले का उदाहरण दूंगा। सम्भव है कोई दंडाधिकारी 
पुलिस को प्रसन्न करने के लिये किसी अभियुक्त को बार-बार हिरासत में निरुद्ध 
रखने की आज्ञा देता जाये। तो क्या इस दशा में अभियुक्त कोई उपचार नहीं कर 
सकेगा? मेरे विचार से अभियुक्त इस उपचार का आश्रय ले सकता है कि वह 
उच्च न्यायालय के सामने अपने मामले पर पुनर्विचार कराने के लिये जाये और 
वहां यह कहे कि न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपययोग किया जा रहा हेै। 


*पं, ठाकुरदास भार्गवः एक गरीब आदमी उच्च न्यायालय के सामने कैसे 
जायेगा? 


“माननीय डॉ. बी,आर. अम्बेडकर: में यह नहीं कहना चाहता कि अब में 
इस प्रश्न पर विचार ही नहीं करूंगा। यदि आवश्यकता होगी तो बाद में 
मसौदा-समिति इस पर विचार कर सकती है कि इन शब्दों की आवश्यकता हे 
या नहीं। हमें इस समय यही सलाह दी गई है और हमारा भी यही विचार है 
कि इन शब्दों की इस समय आवश्यकता नहीं है। 


अब मैं अनुच्छेद 5(3) के दूसरे भाग को उठाता हूं जो निवारक निरोध 
के संबंध में है। मेरे मित्र श्री त्यागी को अनुच्छेद के इस अंश पर बहुत क्रोध 
आया है। मैं अपने मित्र श्री त्यागी को इस कारण क्षमा करता हूं कि वे वकील 
नहीं हैं और वे नहीं जानते कि क्‍या हो रहा है। जब कोई ऐसा प्रश्न उठता हे, 
जो साधारण लोगों की समझ में आ सकता है, तो वे एकाएक जाग उठते हें। 
यद्यपि वे नहीं जानते कि प्रश्न कया है। वास्तव में जिस प्रश्न से वे जाग उठते 
हैं वह एक आनुषंगिक प्रश्न होता है। किन्तु इस सभा के वकील सदस्यों ने जो 
रुख अपनाया है उसके लिये मैं उन्हें क्षमा नहीं कर सकता। 


हम क्‍या कर रहे हें? में सभा को बताऊंगा कि इस समय हम क्‍या कर 
रहे हैं। हमारे सामने सप्तम अनुसूची की तीन सूचियां थीं। इन सूचियों में 
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निवारक-निरोध के संबंध में दो प्रविष्टियां थीं, एक प्रविष्टि सूची एक में थी और 
दूसरी प्रविष्टि सूची 3 में थी। यदि हम थोड़ी देर के लिये यह मानें कि 
निवारक-निरोध-संबंधी यह अंश निकाल दिया जाता है तो उसका कया प्रभाव होगा? 
उसका प्रभाव यह होगा कि प्रान्तीय विधान-मंडलों को तथा केन्द्रीय विधान-मंडल 
को निवारक-निरोध के संबंध में अपनी इच्छानुसार विधि बनाने की स्वतंत्रता प्राप्त 
हो जायेगी। यदि इस संविधान के किसी अनुच्छेद में किसी ऐसी विधि बनाने के 
संबंध में परिसीमन नहीं रखा गया, जिसे बनाने का अधिकार हमने इस समय केन्द्र 
और प्रान्तों को दिया है, तो संसद तथा राज्यों के विधान-मंडलों को निवारक-निरोध 
के संबंध में विधि बनाने की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हो जायेगी। क्या सभा के वकौल 
सदस्य यह चाहते है कि राज्यों के विधान-मंडलों तथा संसद को इस प्रकार की 
स्वतंत्रता दी जाये। मेरा निवेदन है कि यदि उनका वही रुख है जो उन्होंने आज 
व्यक्त किया है तो उन्हें सूची | तथा सूची 3 की तत्संबंधी प्रविष्टियों का विरोध 
करना चाहिये था। हम इस अधिकार को परिसीमित करने का प्रयास कर रहे हें। 
हमने राज्य के विधान-मंडलों तथा संसद को निवारक-निरोध के संबंध में विधि 
बनाने की शक्ति प्रदान की है। में परिसीमन रख कर उस शक्ति को केवल कम 
करना चाहता हूं। मैं उसे खराब नहीं कर रहा हूं। आपने उसे खराब किया है। 


जहां तक दूसरे भाग के उपबन्धों का संबंध है मैं पहले..... 
*पं, ठाकुरदास भार्गवः उन सूचियों को किसने बनाया हे? 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: मैंने बनाया, किन्तु आपने उन्हें पारित 
किया! ये परिसीमन मेरे ध्यान में थे। अब मैं खण्ड 3 (ख) के परन्तुक को 
उठाता हूं। 


*श्री महावीर त्यागी: क्या आप यह समझने में साधारण लोगों की सहायता 
करेंगे कि आपने खण्ड (4) के अधीन मंत्रणा-मंडली द्वारा मामलों पर पुनर्विचार 
करने के संबंध में उपबन्ध क्‍यों नहीं रखे हैं? 


“*गाननीय डॉ. बी,आर. अम्बेडकर: में सभा में सदस्य महोदय के लाभार्थ 
विधि-विषेयक बातें स्पष्ट नहीं कर सकता। यह सभा कोई विधि की कक्षा नहीं 
है। में इस समय इस प्रकार की व्याख्या नहीं कर सकता। माननीय सदस्य महोदय 
मेरे मित्र हैं। यदि वे नहीं समझते हें तो वे मेरे पास बाद में आ सकते हें। 


अब मैं परन्तुक को उठाता हूं जिसके संबंध में दो प्रकार की आलोचनायें 
की गई हैं। एक आलोचना यह है कि निवारक-निरोध-विषेयक विधि के अधीन 
नहीं बल्कि साधारण विधि के अधीन जो व्यक्ति बन्दी अथवा निरुद्ध किये जायेंगे 
उनके संबंध में हमने अनुच्छेद 5-क के खण्ड () में यह उपबन्ध रखा हे 
कि अभियुक्त को सूचित किया जायेगा कि वह किन कारणों से बन्दी किया जायेगा। 
मैं बता चुका हूं कि निवारक-निरोध के संबंध में हमने इस प्रकार का उपबन्ध 
नहीं रखा है। मेरे विचार से यह आलोचना ठीक ही हे। मैं स्थिति में सुधार करने 
के लिये तैयार हूं क्‍योंकि मैं देखता हूं कि निवारक-निरोध के संबंध में प्रान्तीय 
सरकारों ने जो विधियां बनाई हैं उनके अधीन भी यह उपबन्ध रखा गया है कि 
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[माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर] 


जो व्यक्ति निरुद्ध किया जायेगा उसे बताया जायेगा कि उसे किन कारणों से निरुद्ध 
किया गया हे। मेरा अपना यह विचार है कि जब उन प्रान्तों ने, जो निवारक-निरोध-सम्बन्धी 
विधियां बनाने के लिये चितित हैं, इस उपबन्ध को रखा है तो संविधान में यह 
क्यों न रखा जाये। इसलिये मैं अनुच्छेद 5-क में खण्ड (3) के पश्चात्‌ 
निम्नलिखित खण्ड समाविष्ट करने के लिये तैयार हूं: 


“४(3) निवारक-निरोध उपबंधित करने वाली किसी विधि के अधीन दिये गये 
आदेश के अनुसरण में जब कोई व्यक्ति निरुद्ध किया जाता है तब आदेश 
देने वाला प्राधिकारी...... 


“बाबू रामनारायण सिंहः श्रीमान्‌, डॉ. अम्बेडकर कहते हैं कि प्रान्त यह चाहते 
हैं कि यह खण्ड रखा जाये 


“अध्यक्ष: उन्होंने इस प्रकार की कोई बात नहीं कही है। उन्होंने यह कहा 
है कि प्रान्तों द्वारा पारित निवारण-निरोध-संबंधी अनेक अधिनियमों में इस प्रकार 
के कुछ उपबन्ध हैं। वे इस अनुच्छेद में भी इसी प्रकार का एक उपबन्ध रखना 
चाहते हें। 


“बाबू रामनारायण सिंह: मैं जानना चाहता हूं कि कया हम प्रान्तों के निर्देश 
से विधि बना रहे हें। 


“अध्यक्ष: इस प्रकार की कोई बात नहीं है। 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: मैं देखता हूं कि श्री रामनारायण सिंह 
को अपनी प्रान्तीय सरकार से कुछ चिढ़ है। 


में कह रहा था कि इस उपबन्ध से हमारा उद्देश्य पूरा हो जायेगा: 
“अनुच्छेद 5-क के खण्ड (3) के पश्चात्‌ निम्नलिखित खण्ड रखा जाये: 


“(3क) निवारक-निरोध उपबंधित करने वाली किसी विधि के अधीन दिये गये 
आदेश के अनुसरण में जब कोई व्यक्ति निरुद्ध किया जाता है तब आदेश 
देने वाला प्राधिकारी यथाशक्य शीघ्र उस व्यक्ति को जिन आधारों पर वह आदेश 
दिया गया है उनको बतायेगा तथा उस आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के 
लिये उसे शीघ्रातिशीघत्र अवसर देगा। (ख) इस अनुच्छेद के खण्ड (3क) की 
किसी बात से आदेश देने वाले प्राधिकारी के लिये ऐसे तथ्य को प्रकट करना 
आवश्यक नहीं होगा जिनका कि प्रकट करना ऐसा प्राधिकारी-लोकहित के विरुद्ध 
समझता हे।'” 


प्रान्‍्तों के कुछ अधिनियमों में यही शब्द प्रयुक्त हैं और मैं नहीं समझता कि 
इन्हें यहां प्रविष्य न करने के लिये कोई कारण है। इनसे यह आपत्ति भी दूर 
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हो जायेगी कि हम किसी व्यक्ति को केवल इस कारण निरुद्ध कर रहे हैं कि 
उसका मामला निवारक-निरोध के मामलों की श्रेणी में आता है और हम उसे 
वे कारण भी नहीं बता रहे हैं जिनके आधार पर वह निरुद्ध किया गया हे। जिस 
संशोधन को मैंने प्रस्तावित किया है कि उससे इस उद्देश्य की पूर्ति हो जाती हे। 


दूसरा प्रश्न यह है कि..... 


“माननीय श्री के. सनन्‍्तानम्‌ (मद्रास : जनरल): क्‍या यह उस उपबन्ध के 
अतिरिक्त है जो खण्ड () में हे? एक इस आशय का उपबन्ध रखा जा चुका 
है कि कोई व्यक्ति बिना सूचना दिये हुए हवालात में निरुद्ध नहीं रखा जायेगा। 


*पाननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: यह उस व्यक्ति के संबंध में नहीं हे 
जो निवारक-निरोध के लिये बन्दी किया गया हो। 


*माननीय श्री के. सन्‍्तानम्‌: क्या यह उस व्यक्ति के संबंध में नहीं है जो 
निवारक-निरोध के लिये बन्दी किया गया हो? मैं समझता था कि खण्ड () 
प्रत्येक प्रकार के निरोध के संबंध में है। 


“माननीय डॉ. बी,आर. अम्बेडकरः जी नहीं, कम से कम हम यह नहीं 
समझते हैं। ये मामले दो श्रेणियों में विभाजित किये गये हें। 


*ग्री महावीर त्यागी: वे वकील हें। 


*पाननीय डॉ. बी,आर, अम्बेडकर: किसी न्यायालय में हो सकते हैं यहां 
नहीं। 


“अध्यक्ष: वे वकील नहीं हैं। 


“माननीय डॉ. बी,आर., अम्बेडकरः मेरे विचार से अच्छा यह होगा कि हम 
यह कहें कि खण्ड (]) और (2) की कोई बात खण्ड (3) पर लागू नहीं 
होगी। उद्देश्य यही हे। इस प्रकार इस आपत्ति का निराकरण हो जाता है। 


अब मैं बिना मुकदमा चलाये हुए और बिना जांच किये हुए तीन मास तक 
निरुद्ध रखने के प्रश्न को उठाता हूं। कुछ सदस्यों ने कहा है कि ॥5 दिन से 
अधिक काल तक निरुद्ध न रखना चाहिये और अन्य लोगों ने अन्य कालावधि 
का सुझाव रखा है। मैं सभा को बताना चाहता हूं कि हमने यह क्‍यों विचार किया 
कि तीन मास की अवधि ठीक ही अवधि है और 5 मास की अवधि बहुत 
लम्बी अवधि है। हमसे यह कहा गया कि बन्दियों के बहुत से मामले होंगे। हम 
कह नहीं सकते कि आगे चल कर देश की स्थिति क्‍या होगी और संविधान देश 
की किस स्थिति में प्रवर्तन में आयेगा और इस देश के लोग तथा लोगों के दल 
शक्ति प्राप्त करने के लिये संविधानिक उपायों का आश्रय लेंगे या नहीं अथवा 
क्या वे अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिये असंविधानिक उपायों को काम में लायेंगे। 
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[माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर] 


यदि हममें से सभी लोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिये संविधानिक उपायों का 
ही आश्रय लेते तो मेरे विचार से स्थिति भिन्‍न होती और निवारक-निरोध के संबंध 
में उपबन्ध रखने की आवश्यकता ही न होती। 


किन्तु, मेरे विचार से, विधि बनाते समय हमें खराब से खराब स्थिति की कल्पना 
कर लेनी चाहिये और अच्छी से अच्छी स्थिति के बारे में ही नहीं विचार करना 
चाहिये। इसलिये यदि हम इस स्थिति को ध्यान में रख कर व्यवस्था करें, अर्थात्‌ 
इस स्थिति को ध्यान में रखें कि कई ऐसे लोग अथवा दल भी हो सकते हे 
जिन्हें संविधानिक उपायों का आश्रम लेने का धैर्य न हो और अपने लक्ष्य की 
प्राप्ति के लिये उतावले हों और असंविधानिक उपायों का आश्रय लेना चाहते हों, 
तो कार्यपालिका को बहुत से ऐसे लोगों को हवालात में निरुद्ध करना होगा। यदि 
हम यह मानें कि अवैध कार्यों के कारण हमें बहुत से लोगों को निरुद्ध करना 
होगा और हमें परन्तुक के उप-खण्ड (क) के उपबन्धों को प्रभाव में लाना होगा 
तो स्थिति क्‍या होगी? क्‍या कार्यपालिका के लिये यह सम्भव होगा कि वह निरुद्ध 
किये हुए इतने लोगों के, अथवा यों कहिये कि सौ लोगों के मामलों को तैयार 
करे, उनके संबंध में सभी सूचना इकट्ठी करे और मामलों को मंत्रणा-मंडली के 
सामने रखे। क्या यह सब सम्भव हे? क्‍या मंत्रणा-मंडली के लिये यह सम्भव 
है कि वह तीन मास में इतने अधिक मामलों को निबटा दे क्‍योंकि मैं यह कहूंगा 
कि परन्तुक के उपखण्ड (क) के उपबन्ध निश्चित उपबन्ध हैं क्‍योंकि यदि किसी 
व्यक्ति को तीन मास से अधिक काल के लिये निरुद्ध रखना होगा तो इसके लिये 
मंत्रणा-मंडली की आज्ञा की आवश्यकता होगी। 


इसलिये इस विषय के बारे में प्रशासन-संबंधी कठिनाइयों को ध्यान में रखते 
हुए मसौदा-समिति ने विचार किया कि उस स्थिति में जिन बातों की आवश्यकता 
होगी वे तीन मास की कालावधि रख कर पूरी हो जायेंगी। इस कालावधि को 
रखने में मसौदा-समिति का और कोई उद्देश्य नहीं है और मुझे आशा हे कि सभा 
को मैंने जो बातें बताई हैं उन पर विचार करके सभा यह स्वीकार करेगी कि 
इससे अच्छा तथा युक्‍क्तियुक्त उपबन्ध नहीं बनाया जा सकता था। 


अब मैं मंत्रणा-मंडली के संबंध में कुछ कहूंगा। इस संबंध में दो प्रश्न उठाये 
गये हैं। एक प्रश्न यह है कि मंत्रणा-मंडली किस प्रक्रिया का अनुसरण करेगी। 
उपखण्ड (क) में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि मंत्रणा-मंडली किस प्रक्रिया 
का अनुसरण करेगी। इस संबंध में तीखे प्रश्न पूछे गये हैं कि क्या निवारक-निरोध 
के उद्देश्य से जिस व्यक्ति को हवालात में निरुद्ध किया गया है उसके मामले 
से सम्बद्ध सभी ऐसे कागजात मंत्रणा-मंडली के सामने रखे जायेंगे जिनके फलस्वरूप 
वह निरुद्ध किया गया हे। 


यह तीखा प्रश्न भी पूछा गया है कि क्‍या अभियुक्त को मंत्रणा-मंडली के 
सामने उपस्थित होने, गवाहों की जांच करने और अपना बयान देने का अधिकार 
होगा। यह सच है कि मंत्रणा-मंडली अपनी जांच में जिस प्रक्रिया का अनुसरण 


संविधान का मसौदा [2447 


करेगी उसका उपखण्ड (क) में कोई उल्लेख नहीं है। यदि थोड़ी देर के लिये 
हम यह मानें कि उपखण्ड (क) में कोई सुधार नहीं किया जाता है तो इसका 
क्या प्रभाव होगा? मैं देखता हूं कि इस उपबन्ध के अधीन आज्ञा के समर्थन के 
लिये प्रतिवेदन को अवश्य ही प्राप्त करना होगा। कार्यपालिका के लिये किसी व्यक्ति 
को तीन मास से अधिक काल के लिये निरुद्ध रखना अवैध होगा, जब तक कि 
वह इस काल की समाप्ति पर मंत्रणा-मंडली की कोई सिफारिश न प्राप्त कर 
ले। इसलिये यदि कार्यपालिका मंत्रणा-मंडली के सामने उन कागजात को न रखेगी 
जिन पर वह निर्भर करती है तो उसे बहुत हानि होगी क्‍योंकि वह उस व्यक्ति 
को तीन मास से अधिक काल तक निरुद्ध नहीं रख सकेगी। 


इसलिये अपने पक्ष के ही समर्थन के लिये कार्यपालिका के लिये यह उचित 
ही नहीं बल्कि आवश्यक भी होगा कि वह मंत्रणा-मंडली के सामने उन कागजात 
को रखे जिन पर वह विश्वास रखती है। यदि वह यह न करेगी तो निवारक-विधि 
के प्रशासन के संबंध में वह बहुत बड़ा खतरा उठायेगी। मेरे विचार से इन्हें जब 
कार्यपालिका मंत्रणा-मंडली के सामने रखेगी तो पर्याप्त रक्षा हो जायेगी। 


यदि मेरे मित्रों को इससे संतोष नहीं है तो मैं एक अन्य प्रस्ताव प्रस्तुत करता 
हूं। वह यह है कि अनुसरणीय प्रक्रिया के संबंध में उपखण्ड (क) में कोई स्पष्ट 
उपबन्ध न रखकर उपखण्ड (4) के अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायें: 
“इस अनुच्छेद के खण्ड (3) के परन्तुक के खण्ड (क) के अधीन की जाने 
वाली जांच में मंत्रणा-मंडली द्वारा अनुसरणीय प्रक्रिया को भी संसद निर्धारित कर 
सकेगी।” मंत्रणा-मंडली जिस प्रक्रिया का अनुसरण करेगी उसके संबंध में उपबन्ध 
निश्चित करने की शक्ति मैं संसद को देने के लिये तैयार हूं। मेरे विचार से 
इससे उस स्थिति में जो कुछ भी आवश्यक होगा वह पूरा हो जायेगा। 


श्रीमानू, अनुच्छेद 5-क के विभिन्‍न भागों के विरुद्ध जो आलोचना की कई 
है उसे ध्यान में रखकर मैं इन सब संशोधनों को करने के लिये तैयार हूं। 


अब मैं कुछ प्रकीर्ण सुझावों पर विचार करूंगा। 


*थ्री जसपतराय कपूर: इस दशा में सम्भवत: खण्ड (2) के परन्तुक के 
उपखण्ड (ख) को निकाल देना होगा? 


शयाननीय डॉ. बी,आर, अम्बेडकर: किसी उपबन्ध को नहीं निकालना होगा। 


*डॉ. बख्णी टेकचन्द (पूर्वी पंजाब : जनरल): आप इसके लिये सहमत हो 
गये हैं कि संबंधित व्यक्ति को निरुद्ध करने के कारण बताये जायेंगे और उसकी 
सफाई ली जायेगी। 


*पाननीय डॉ. बी,आर, अम्बेडकर: और उसे एक लिखित बयान देने का 
भी अवसर दिया जायेगा। 
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*डॉ. बख्शी टेकचन्द: क्या आप उस अन्य सुझाव से भी सहमत हैं जिसकी 
ओर मैंने ध्यान आकृष्ट किया था अर्थात्‌ जैसाकि मद्रास के अधिनियम में उपबंधित 
है, क्या सफाई मंत्रणा-मंडली के सामने रखी जायेगी? 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: मैं यह कहता हूं कि उसके सामने सभी 
कागजात रखे जायेंगे। 


“डॉ. बख्णी टेकचन्द: हो सकता है कि उसके सामने सभी कागजात न रखे 
जायें। मुझे कुछ अनुभव है। वे यह कहेंगे कि यह एक बहुत छोटा मामला है। 
यदि आप अभियुक्त को निश्चित समय में सफाई देने का अवसर दे रहे हैं तो 
इस उपबन्ध को रखने में आपको संकोच क्‍यों होता हे? मद्रास के अधिनियम की 
धारा 3 की उपधारा () के उपखण्ड (2) में यह उपबन्ध है कि सफाई 
मंत्रणा-मंडली के सामने रखी जायेगी। 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: मेरे विचार से मैंने जो कुछ कहा है उसमें 
यह सन्निहित है। 


“डॉ. बख्णी टेकचन्दः इसे स्पष्ट ही क्‍यों न कर दिया जाये? यह उपबंध 
बंबई के अधिनियम में अथवा संयुकतप्रान्‍्त के अधिनियम में नहीं है। 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: जैसाकि मैं कह चुका हूं, मंत्रणा-मंडली 
के सामने कागज प्रस्तुत करने के संबंध में उपखण्ड (क) के अधीन जो उपबन्ध 
है उसमें अभियुक्त का बयान भी प्रस्तुत करना सन्निहित है। यदि यह बात नहीं 
है तो मैं एक उपबन्ध इस आशय का भी रख रहा हूं कि संसद विधि द्वारा 
प्रक्रिया निर्धारित कर सकती है, जिसके फलस्वरूप संसद यह निश्चित रूप से 
कह सकेगी कि अमुक-अमुक कागजात मंत्रणा-मंडली के सामने रखे जायें। इसके 
अतिरिक्त मैं अधिक रियायत करने के लिये तैयार नहीं हूं। 


*भ्री महावीर त्यागी: डॉ. अम्बेडकर कृपा करके मुझे एक मिनट दें। 
“माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: अभी नहीं। 


*भ्री महावीर त्यागी: मैं यह जानना चाहता हूं कि क्‍या खण्ड (4) के अधीन 
संसद अथवा प्रान्तों द्वारा बनाई हुई विधि के अनुसार बन्दी अपने मामलों का 
पुनर्विलोकन न्‍्यायाधिकरण द्वारा करवा सकेंगे? 


श्रीमान्‌ू, में यह जानना चाहता हूं कि क्‍या उन बन्दियों को जो खण्ड (4) 
के अधीन संसद निर्मित विधि के अधीन विरुद्ध किये जायेंगे, अपने मामलों का 
पुनर्विलोकन न्‍्यायाधिकरण द्वारा कराने का विशेषाधिकार प्राप्त होगा या नहीं? 
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*पाननीय डॉ. बी,आर. अम्बेडकरः मेरे मित्र श्री त्यागी ऐसे बोल रहे हैं जैसे 
कि वे इस भय से अत्यंत पीडित हों कि वे स्वयं बन्दी होने जा रहे हों। मुझे 
इसकी सम्भावना नहीं दिखाई देती। 


*भ्री महावीर त्यागी: मैं आपकी स्थिति सुदृढ़ करने का प्रयास कर रहा हुं। 


“माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: अब मैं जो प्रकीर्ण सुझाव रखे गये हें 
उन्हें उठाऊंगा। 


“पं, ठाकुरदास भार्गव: उन सुझावों का क्‍या होगा जो गवाहों की परीक्षा तथा 
प्रतिरक्षा के संबंध में हें? 


“माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः गवाहों की परीक्षा का अधिकार अपराध 
प्रक्रिया संहिता तथा साक्ष्य अधिनियम में दिया ही हुआ है। जब तक कि कोई 
प्रान्‍्नीय सरकार बिल्कुल ही पागल न हो जाये और इन उपबंधों को निकाल न 
दे तब तक इस प्रकार के किसी उपबन्ध को रखना अनावश्यक हे। प्रतिरक्षा में 
गवाहों की परीक्षा सन्निहित हे। 


“पं, ठाकुरदास भार्गव: उनके कारण इस सीमा तक शक्ति छीनने का भी 
प्रयास किया गया है। 


*पाननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः यदि आप भारत के किसी एक ऐसे मामले 
का भी उदाहरण दे सकें जिसमें गवाहों की परीक्षा करने का अधिकार छीना गया 
है, तो यह मेरी समझ में आ सकता हे। मैंने ऐसा कोई मामला नहीं देखा हे। 


श्रीमानू, अधिकतम दंड का भी, प्रश्न उठाया गया है। जो लोग यह चाहते 
हैं कि अधिकतम दंड भी निश्चित कर दिया जाये, वे कृपा करके खण्ड (4) 
के उपबन्धों को देखें जिनमें यह निश्चित रूप से कह दिया गया है कि इस 
संबंध में विधि बनाते समय संसद अधिकतम अवधि भी निश्चित करेगी। 


*पं, हृदयनाथ कुंजरू: “कर सकती है” शब्द हैं। 
*पाननीय डॉ. बी,आर. अम्बेडकर: “कर सकती हे” का अर्थ “करेगी” हेै। 


*पं, हृदयनाथ कुंजरू: संसद कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती 
है। 


*माननीय डॉ. बी,आर. अम्बेडकर: यह सच है किन्तु जब वह करेगी तो 
वह अधिकतम अवधि भी निश्चित करेगी। 


डा अन्य प्रश्न भी है जो बन्दियों के तथा उनके परिवारों के पोषण के संबंध 
में है। 
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*थ्री जसपतराय कपूर: सामयिक पुनर्विलोकन का क्‍या होगा? 


“माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः में उस प्रश्न को भी उठाऊंगा। वह ऐसा 
विषय नहीं हे जिसे हम संविधान में प्रविष्ट कर सकते हैं। कुछ मामलों में उसकी 
आवश्यकता हो सकती है और कुछ मामलों में उसकी आवश्यकता नहीं भी हो 
सकती है। इसके अतिरिक्त खण्ड (4) द्वारा संसद को पोषण के संबंध में उपबन्ध 
बनाने की शक्ति भी दी गई हे। 


मेरा अपना यह विचार है कि पोषण के पक्ष में जो भी तर्क उपस्थित किया 
जायेगा उसमें कुछ जान नहीं होगी। यदि कोई व्यक्ति राज्य की जड़ ही उखाड़ 
रहा हो और यदि वह उस कारण बन्दी किया जाये, तो कारागार में भोजन पाने 
का तो उसे अधिकार हो सकता है किन्तु उसे पोषण की मांग करने का कोई 
अधिकार नहीं हो सकता। किन्तु संसद और विधान-मंडल यह कृपा कर सकते 
हैं और इस प्रकार का उपबन्ध रख सकते हैं। मेरे विचार से खण्ड (4) के 
अधीन संसद जो भी अधिनियम बनायेगी उसमें इस प्रकार का उपबन्ध रख सकती 


है। 


बन्दियों के मामलों के पुनर्विलोकन के संबंध में भी मेरा यह विचार है कि 
कोई कारण नहीं है कि प्रान्तीय सरकारें जो विधि बनायें, अथवा खण्ड (4) के 
अधीन संसद जो विधि बनाये, उसमें सामयिक पुनर्विलोकन के लिये उपबन्ध नहीं 
रखा जा सकता है। मेरे विचार से यह एक प्रशासन-संबंधी विषय ही है और इसका 
विनियमन विधि द्वारा हो सकता हे। 


मेरे मित्र श्री अनन्तशयनम्‌ आयंगर ने कहा है कि बंदियों के लिये मेरे हृदय 
में अधिक स्थान नहीं है और वह इसलिये कि मैं कभी जेल नहीं गया हूं, किन्तु 
उन्हें मैं यह बताना चाहता हूं कि पिछले मंत्रिमंडल में यदि किसी व्यक्ति ने 
पुनर्विलोकन के संबंध में नियम रखवाया तो मैंने ही रखवाया। मंत्रि मंडल के 
अधिकांश लोग उसके विरुद्ध थे। मैंने तथा मंत्रिमंडल के एक यूरोपियन सदस्य 
ने उसके लिये संघर्ष किया और हम उसे निर्धारित करवाने में सफल हुए। इसलिये 
स्वतंत्रता के लिये हृदय में स्थान होने के लिये जेल जाना आवश्यक नहीं है। 


मेरे मित्र श्री कामत ने एक अन्य प्रश्न भी उठाया है। उन्होंने मुझ से पूछा 
है कि क्‍या निवारक-निरोध के मामलों में उच्चतम न्यायालय अभियुक्त के पक्ष 
में लेख निकाल सकते हैं। यह स्पष्ट है कि स्थिति इस प्रकार है। किसी भी 
मामले में बन्दी-प्रत्यक्षीकरण के लेख के बारे में मांग की जा सकती है और 
वह निकाला भी जा सकता है किन्तु अन्य लेख प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति को 
देखकर ही निकाले जा सकते हें। बन्दी प्रत्यक्षीकरण के लेख का उद्देश्य एक 
सीमित उद्देश्य है। वह न्यायालय द्वारा केवल यह ज्ञात करने के लिये निकाला 
जाता है कि क्या संबंधित व्यक्ति विधि के अधीन बन्दी किया गया है अथवा 
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क्या कार्यपालिका की सनक से बन्दी किया गया है। जब उच्च न्यायालय को 
यह अच्छी तरह ज्ञात हो जाता है कि वह व्यक्ति किसी विधि के अधीन बन्‍्दी 
किया गया है तो बन्दी-प्रत्यक्षीकरण का लेख समाप्त हो जाता है। यदि वह किसी 
विधि के अधीन बन्दी नहीं बनाया गया हो तो उसके पक्ष के लोग ज्यादती को 
दूर कराने के लिये किसी अन्य प्रकार के लेख की मांग करेंगे। मैं श्री कामत 
को यही उत्तर देना चाहता हूं। 


श्रीमान्‌ू, मुझे आशा है कि मैंने जिन संशोधनों का सुझाव रखा है उनके साथ 
सभा अनुच्छेद 5-क को स्वीकार कर लेगी। 


*भ्री एच.वी. कामत (मध्यप्रान्‍्न और बरार : जनरल) मेरा प्रश्न यह है कि 
क्या हमने इस संबंध में इस अनुच्छेद में कोई उपबन्ध रखा है या नहीं। 


“माननीय डॉ. बी,आर. अम्बेडकर: उसकी आवश्यकता नहीं है। यह सभी 
जानते हैं। यदि आप कष्ट में पड़ें तो आप किसी वकील को रख लें। वह आपको 
सब कुछ बता देगा। 


*भ्री एच.वी. कामतः में आप ही को रखूंगा। 
“अध्यक्ष: क्या अब इस संबंध में अधिक बहस करना आवश्यक हे? 
*पाननीय डॉ. बी.,आर. अम्बेडकर: अब प्रस्ताव पर मत लिया जाये। 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: सभा इस प्रश्न पर छह घंटे तक विचार-विमर्श 
कर चुकी हे। 


*सरकार हुकम सिंह (पूर्वी पंजाब : सिख): मैं इस कोने से आपकी दृष्टि 
में आने का प्रयास करता रहा हूं। किन्तु मुझे अभी तक सफलता नहीं मिली है। 
यदि आप आज्ञा दें तो मैं कुछ शब्द कहना चाहता हुं। 


*शथ्री ब्रजेश्वर प्रसाद: मैं कल से खड़ा होता रहा हूं। 


“प्रो, शिब्बन लाल सक्सेना (संयुक्तप्रान्‍्त : जनरल): यह संविधान का एक 
महत्वपूर्ण अनुच्छेद है क्योंकि यह वैयक्तिक स्वातंत्रय के विषय में है। इसके संबंध 
में विचार-विमर्श के समय को कम न किया जाये। 


“अध्यक्ष; सभा की जो भी इच्छा हो वही मेरी भी इच्छा है। बहस समाप्त 
करने का प्रस्ताव उपस्थित किया जा चुका है। प्रस्ताव यह है किः 


“अब प्रस्ताव पर मत लिया जाये।” 


प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। 
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“अध्यक्ष: में डॉ. अम्बेडकर को दूसरी बार उत्तर देने का अवसर नहीं दे 
सकता। 


“माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: जी नहीं, श्रीमान्‌। इस संबंध में किसी 
ने कुछ नहीं कहा। 


*अध्यक्ष: अब मैं संशोधन पर मत लूंगा। 
शयाननीय डॉ, बी,आर, अम्बेडफरः वे सब वापस ले लिये जायें। 


*थ्री नज़ीरुद्दीन अहमद (पश्चिमी बंगाल : जनरल): अभी नये खण्ड जोड़े 
गये हैं। कया उन पर अब मत लिया जायेगा? 


“अध्यक्ष: जी हां, अभी मत लिया जायेगा। 


*भ्री नज़ीरुद्दीन अहमद: बिना उनकी प्रतियों को देखे हुए उन्हें समझने में 
कठिनाई होगी। 


*डॉ. बख्णी टेकचन्दः वे किसी अर्थ में भी नये संशोधन नहीं कहे जा सकते 
और इसलिये उन पर विचार-विमर्श करने में अधिक समय लगाने की आवश्यकता 
नहीं है। केवल पं. भार्गव के संशोधनों के कुछ अंश स्वीकार किये गये हैं। उन 
पर पर्याप्त विचार-विमर्श हो चुका है। 


“अध्यक्ष: में भी यही कहने जा रहा था। 
प्रस्ताव यह है किः 
“अनुच्छेद 5 के पश्चात्‌ निम्नलिखित नवीन अनुच्छेद जोड़ दिये जाये: 
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भारत जाती छ90एछ25 ए (9459 णए णवक्‍ल ए76९68356 ८एकाणा॥ओं 
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(५) 


(५) 
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0०' 07०56 ॥0 णीश' 7९2८९55क79 थात जा 4८ट0शाबे णक्‍टा5 शा 
96 77906. 


5प्रटीा 6ठ60770ण ४॥9 | ॥6 [09] ]0 ०९८९ ॥6 9श]00 0 णा€ 
शक #07 ॥6 (906 ० थभा।€४. 


5पता १ढाभा]९4 एछलाइणा आबी] ॥0 96 5प2)]०८ट९०९ 00 ॥90 ]400प्रा णा 
प्रा०८९55३५ 7297005 णीशजां5इठट 9 007 शापि! 0$00९0000८ 
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[5-क. पूर्ववर्ती धारा के प्रयोजन के लिये कोई भी प्रक्रिया विधि-स्थापित 
न समझी जायेगी यदि वह इन रिद्धान्तों में से किसी से असंगत हो:- 


() 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


प्रत्येक बन्दी किया हुआ व्यक्ति, यदि वह पहले ही न छोड दिया 
गया हो, तो बन्दीकरण के स्थान से दंडाधिकारी के न्यायालय तक 
यात्रा के लिये अपेक्षित समय को छोड़कर, बन्दीकरण से 24 घंटे 
के भीतर दंडाधिकारी के सामने उपस्थित किया जायेगा और उसे 
बताया जायेगा कि किस तरह के अभियोग में उसे बन्दी किया गया 
है और दंडाधिकारी के आदेश से ही अभिलिखित कारणों के आधार 
पर वह और आगे निरुद्ध रखा जा सकेगा। 


न्यायालय के समक्ष चलने वाले सभी मुकदमों और कार्यवाहियों में 
वकील द्वारा अपनी प्रतिरक्षा कराने के लिये हर व्यक्ति को न्यायालय 
में पहुंचने का अधिकार होगा। 


किसी व्यक्ति पर अनावश्यक प्रतिबन्ध न लगाया जायेगा और न 
उसके शरीर की या उसकी सम्पत्ति की अनुचित तलाशी ली जायेगी। 


प्रत्येक अभियुक्त को इसका अधिकार है कि उसका मुकदमा खुली 
अदालत में शीघ्र चलाया जाये जब तक कि किसी विशेष विधि या 
जनहित के लिये बन्द अदालत में मुकदमा चलाना अपेक्षित न हो। 


प्रत्येक व्यक्ति को उसके खिलाफ पेश किये गये गवाह से जिरह 
करने का और अपनी प्रतिरक्षा प्रस्तुत करने का अधिकार होगा। 


प्रत्येक सिद्ध-दोष व्यक्ति को अपनी दोष-सिद्धि के विरुद्ध कम से 
कम एक अपील करने का अधिकार होगा। 


]5-ख. धारा ॥5 के प्रयोजन के लिये, निवारक-निरोध के मामले में, कोई 
भी प्रक्रिया विधि-स्थापित न समझी जायेगी यदि वह इन सिद्धान्तों में से किसी 
से असंगत हो: 


() 


बिना मुकदमा चलाये व्यक्ति को आवश्यक अवधि से अधिक काल 
तक निरुद्ध नहीं रखा जायेगा। 


संविधान का मसौदा [2455 


(2) निरोध-संबंधी प्रत्येक मामला, यदि 75 दिन से अधिक काल तक 
अभियुक्त निरुद्ध रखा जाता है, बन्दीकरण से एक मास के भीतर 
एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण के सामने रखा जायेगा जिसकी अध्यक्षता 
उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 
होने की अर्हता रखने वाला कोई व्यक्ति करेगा, जिसे सरसरी पूछताछ 
की, निरुद्ध व्यक्ति से सवाल करने की तथा उसे और आगे निरुद्ध 
रखने, उसे प्रतिबंध सहित अथवा पूर्ण विमुक्ति देने का आदेश 
निकालने की तथा अन्य आनुषंगिक आदेश निकालने की शक्त प्राप्त 
रहेगी। 


(3) ऐसा कोई निरोध और आगे के लिये जारी न रखा जायेगा जब तक 
कि बन्दीकरण की तारीख से दो मास की अवधि के अन्दर, ऐसे 
न्‍्यायाधिकरण की ओर से और आगे निरुद्ध रखने के लिये दिये गये 
आदेश द्वारा उसकी पुष्टि न हो जाये और उस दशा में ऐसे 
निरोध-विषयक मामलों का एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण द्वारा, जिसे शर्तों 
के साथ या बिना शर्तों के विमुक्ति का आदेश देने का अधिकार 
रहेगा, त्रेमासिक पुनर्विलोकन किया जायेगा और अन्य आवश्यक तथा 
आनुषंगिक आदेश निकाले जायेंगे। 


(4) ऐसा निरोध कुल मिलाकर, बन्दीकरण की तारीख से एक साल से 
अधिक अवधि तक जारी नहीं रहेगा। 


(5) इस प्रकार निरुद्ध व्यक्ति से, वेध आदेशों की जानबूझ कर अवहेलना 
करने तथा जेल के नियमों को भंग करने के लिये जितना अपेक्षित 
होगा उससे अन्यथा कठोर श्रम न लिया जायेगा और न उस पर 
अनावश्यक प्रतिबन्ध लगाये जायेंगे।] 


संशोधन गिर गया। 


*अध्यक्ष: अब मैं संशोधन संख्या 3 उठाता हूं। क्या इन संशोधनों को पढ़ना 
आवश्यक हे? 


*पं, ठाकुरदास भार्गवः उन्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो संशोधन 
स्वीकार किये जा चुके हैं वे उठाये जा सकते हैं और अन्य संशोधनों को छोड़ा 
जा सकता हे। 


“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि; 


“ऊपर के संशोधन संख्या | में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 5-क के खण्ड 
(]) और (2) के स्थान पर यह रखा जाये: 
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[70९९८वाा95 भव ॥95 0 3९८९८प5९९ फुशा$0णा5$ ८07743ए2॥९६ 9५ 06 00]0णजा९9 
25890॥5॥९0 क्ञातराट॑|)25 ॥04 ॥29|॥क्‍5--- 


(9) 


(0) 


(०) 


(0) 


[5-क. 


ग6 गंशीा। ण एछ0०१फलांगणा ण 6 छल$णा प्रावक्ष टप्रश/०4ए ४८० 
4१९४ाबट शांक्रा]) 24 ॥0प्रा$ 0ी गा$ करार (ेटप्रकाएश ॥6 
72985$0790]6 92०700 0 ]0प्राता०४ #07 ॥6 [30९ 0 ॥72८४ (0 6 
९0फ्रा ण ४३९9४728०) 200 प्रा १शा।णा णा।ए जात ॥6 8प]079५ 
णएा ॥6 ॥३९४7४९८ 007 70285075 72007620; 


प6 #ंशी। ण ०णाप्रॉक्वांणा कील भार थाव )रणर ॥9 भाव ॥6 
ग्रशा। एण 7थाए १र्शलावलव एज 6 (0०प्राइट ण ॥5 ला0ए॑९6; 


॥॥6 7श॥ ण पि। .कएुणॉप्रा।ज् [गण ट055-० क्राग470 0 एा725525 
[04८९९ ब8ा50 ॥6 ३८ट८१5९९ राव ]700परलाणा ०ए ॥3$ १ला९6; 


व6 गरश्ञा| ण 2 ।९48: 006 397०व की ०8४९ णए रणाशंठांणा. 7 


अनुच्छेद 5 के प्रयोजनार्थ कोई प्रक्रिया विधि-स्थापित नहीं मानी 


जायेगी यदि अभियुक्त व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने और दण्ड-विषयक कार्यवाही 
की प्रक्रिया विहित करने वाली विधि इन चिरस्थापित सिद्धान्तों और अधिकारों में 
से किसी का उल्लंघन करती होः- 


(क) 


(ख) 


हवालात में निरुद्ध रखे गये व्यक्ति को इस बात का अधिकार होगा 
कि उसके बन्दीकरण से 24 घंटे के अन्दर (बन्दीकरण के स्थान 
से दण्डाधिकारी के न्यायालय तक यात्रा के लिये अपेक्षित समय को 
छोड़कर) उसे दण्डाधिकारी के समक्ष पेश किया जाये तथा दण्डाधिकारी 
के आदेश से अभिलिखित कारणों के आधार पर ही उसे आगे निरुद्ध 
रखा जाये। 


बन्दीकरण के पश्चात्‌ और मुकदमा चलने से पहले अपनी रुचि के 
वकील से परामर्श करने अथवा प्रतिरक्षा कराने का उसे अधिकार 
होगा। 
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(ग) अभियुक्त व्यक्ति को, अपने विरुद्ध पेश किये गये गवाह से जिरह 
करने और अपनी प्रतिरक्षा पेश करने का अवसर पाने का अधिकार 
होगा। 


(घ) दोष सिद्ध ठहराये जाने पर कम से कम एक बार अपील करने 
का उसे अधिकार होगा।] 


संशोधन गिर गया। 
“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 


“ऊपर के संशोधन संख्या 3 में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 5-क के खण्ड 
(।) के आगे ये खण्ड जोडे जायें:- 


५ 8) ॥7शा। 0 6९007 7 [एप्राट ॥00 प्रा९९८5४३५ 729/भा॥5 0 
70ा प्रा॥28507906 5९८ ण 7श$४णा भाव कथा; 


(0) ॥7श/॥00 3 59०९९9 4 कप)॥0  प9 परा।255 59९८३ | ।8ए9 2॥0 9प्॥0९ 
वाशिटड वेद्ाभाव 3 प9] की टक्या]श4. 


[ (छः) यातना से और अनावश्यक प्रतिबन्धों से तथा शरीर और सम्पत्ति की 
अनुचित तलाशी से मुक्ति पाने का उसे अधिकार होगा। 


(च) उसे इसका अधिकार होगा कि उसका मुकदमा खुली अदालत में शीखघ्र 
चलाया जायेगा जब तक कि किसी विशेष विधि या जनहित के लिये 
बन्द अदालत में मुकदमा चलना अपेक्षित न हो।] 


संशोधन गिर गया। 
“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 


“ऊपर के संशोधन सख्या | में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 5-क के खण्ड 
(]) “9 ]6९2व 9/3800णाल' ए गंड दाणंण्ट!ः ( अपनी रुचि के विधि-व्यवसायी) 
शब्दों के स्थान पर 'ब्रात 96 8र्लला१व०१ एए 8 ॥6९2व छएाबटस्‍णाल- गांड लाग॑०2 
॥ थी। टयागां।॥ छा0०2०८०ं।ए ॥00 795" (और सभी अपराध संबंधी कार्यवाहियों 
और मुकदमों में अपनी रुचि के विधि-व्यवसायी से प्रतिरक्षा करा सकेगा) शब्द 
रखे जायें।” 


संशोधन गिर गया। 


“अध्यक्ष: अब संशोधन संख्या 7 आता है। 
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*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: डॉ. अम्बेडकर ने इस संशोधन के एक अंश को 
स्वीकार किया है। उस पर मत लेने की आवश्यकता नहीं है क्‍योंकि यदि वह 
अस्वीकार हो जायेगा तो डॉ. अम्बेडकर उस अंश को स्वीकार नहीं कर सकेंगे। 


*पाननीय डॉ. बी,आर, अम्बेडकर: मेरे संशोधन स्वतंत्र संशोधन हैं। 
“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 


“ऊपर के संशोधन संख्या | में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 5-क में खण्ड 
() के स्थान पर यह खण्ड रखा जाये; 
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[(2) प्रत्येक बन्दी किया गया व्यक्ति, यदि वह पहले नहीं छोड़ दिया गया 
हो तो, बन्दीकरण के स्थान से दण्डाधिकारी के न्यायालय तक यात्रा के लिये 
अपेक्षित युक्तियुक्त समय को छोड़कर अपने बन्दीकरण के 24 घंटे के भीतर 
दंडाधिकारी के सामने पेश किया जायेगा और अभिलिखित कारणों के आधार 
पर दंडाधिकारी के ही आदेश से और आगे निरुद्ध रखा जायेगा।] 


अथवा विकल्पत: 


“ऊपर के संशोधन संख्या में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 5-क के खण्ड 
(2) के अन्त में ये शब्द जोड़ दिये जायें; 


+90 40 72880०॥5 702८00०0. (और अभिलिखित कारणों के आधार पर)!” 
सशोधन गिर गया। 
“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 


“ऊपर के संशोधन संख्या में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 5-क के खण्ड 
(2) के बाद ये खण्ड रखे जायें: 


* (29) 7ए्शाज 908$07 3८९प5९१ ०0? क्ाए णीलिा66 ण' ब8भा।ऊ४क ज़ीणा दाागाबी 
[7#0०९९०ंा25$ ९ 0था।? (900॥ ४9 9ए6 ॥6 पति] ०छणाप्रा9 ए ल055-० था! 
॥6 जए्ञं९5565 [#04प९९९ 4९95 व भाव छ904प्रटा९ ॥$ व4र्शधला८८. 
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(20) 0 एशाज् 90580 5श्ाशा226 00 वाफ्ञा5गराशा 89 ॥3ए6 ॥6 शा ण व. 
[९98 ०6 3)][6॥ 3295 #5 टणाशंलांणा, 7 


[(2-क) प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, जिस पर किसी अपराध का अभियोग लगाया 
गया हो या जिसके विरुद्ध दण्ड-संबंधी कार्यवाही की जा रही हो, अपने विरुद्ध 
पेश किये गये गवाह से जिरह करने तथा अपनी प्रतिरक्षा उपस्थित करने का 
पूरा अवसर दिया जायेगा। 


(2-ख) प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, जिसे कारावास का दण्ड दिया गया हो, अपनी 
दोष-सिद्धि के विरुद्ध कम से कम एक बार अपील करने का अधिकार होगा।] 


संशोधन गिर गया। 
“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 


“ऊपर के संशोधन संख्या | में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 5-क के खण्ड 
(3) और (4) के स्थान पर यह रखा जाये: 


“[58. ॥२० 90०८८१पस्‍72 ४94 96 ९७7९0 ॥0 96 ९४४0॥58॥2९6 99५ ]4ए शांत! 6 
गराल्क्ागाए ण 06 45 व ॥6 4छ 9685टफंए 6 कञार्णशांणा ण १वलाशांगा 


८णा73ए2॥९$ थभाए 0 ॥6 000एञा72 [॥770]]6९5:--- 


() 5पफप्ला 0ठशााण जाप 79 84 णा।ए 96 ॥07%470]6 [0 ॥॥९22००९ 
लगांलं)भांणा गा वश्ाएआ0प5 9 5फ्रएशाड३ए6 ३०णाा९5 लिंग? ॥९ 
9पा०॥९० 9९8०९, 5९८प्रवाज ए ॥6 8906 270 7290 7०ण़लशा कॉलिलया 
2९]985565$ भाव ८एण्गधाप्राा65 जाकातवाए वाव4 णा गराश्ाएशरईडाफए ए 
भा ण9भा543070॥ 6९2]॥8०6 प्रा9ए/॥। 09 ॥6 8. 


(2) 58पत०ा १ठालाणा शव] 70 96 [92० शा (एछ0 70रा॥5$ प्राव655$ था 
ध54कुथावशा प्रा ८णाड्डगाए ण एछ0 ० ॥06 9285$075 9थाा? 
मसाशी (0फ्ा [प्र4825 0 905565गरा9 वषशाविटक्राणा$ (0 स्ीशी (0प्रा 
[ण्व2९४॥9$ क्ाव ब्रारव जात छ०जटा$ णी लावपराए गाटपकाए 
ल्गाय47ण! णए री १ढथ०ा९९ 7९2ए्गशालाव रणाग्रापक्षाएर ए 
4लशाएणा जशांगा] 6 524 छला0व4 णए (ए० 7णा05. 
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[ अध्यक्ष ] 
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(3) #5प्रता बललशाएणा शत] ॥0 ७2९९१ ॥6 0094] 9श]00 ० णा6€ एव 


(4) 5पफप० वढशा।णा 9 96 #0९8 #07 प्रा९९2554ए 7९४7#0ण5 ॥॥0 


॥9भ7व4 ]990प्रा 0॥#2०'फ56 पका [० जश्ञां।पि 085606०9व0०706 0 9एप्रि 
07468 व ए0]4॥0 0 भा ॥प765: 


20०ण१66 90 6 एथ्ञाभाशा। ॥9ा। ]९ए९ 96 .6०९प१९९ #7 [०8८7९ 
०ालशाः 728507 क्षाव लाएप्रागईक्राए65 एफग९] 7939 6९९65॥96 डप्टी वटशााएणा क्ा। 


॥6 ८णाका।णा$ ए ह$प्रता तहशा।ा07ा. 


[5-ख. 


999 


अनुच्छेद 5 के प्रयोजनार्थ कोई प्रक्रिया विधि-स्थापित न समझी 


जायेगी यदि निवारण या निरोध को विहित करने वाली विधि इन सरिद्धान्तों में से 
किसी का भी उल्लंघन करती हो:;- 


(।) बिना मुकदमा चलाये उसी सूरत में किसी को निरुद्ध रखा जा सकता 


(2) 


(3) 


(4) 


है जबकि उसके विरुद्ध ऐसी खतरनाक या विप्लवकारी कार्यवाहियों 
में भाग लेने का आरोप लगाया गया हो जिसका लोक-शांति, राज्य 
की सुरक्षा और भारत में बसने वाले विभिन्‍न वर्गों तथा समुदायों के 
आपसी संबंध पर अथवा राज्य द्वारा अवैध घोषित किसी संगठन की 
सदस्यता पर प्रभाव पड़ता हो। 


कोई व्यक्ति इस प्रकार दो मास से अधिक अवधि तक निरुद्ध न 
रखा जायेगा जब तक कि दो या अधिक उच्च न्यायालय के 
न्यायाधीशों या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की अर्हता रखने 
वाले व्यक्तियों से बना एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण, जिसे उस मामले 
की जांच करने की शक्ति प्राप्त हो, जिसमें निरुद्ध व्यक्ति से जिरह 
करना भी शामिल हो, उक्त दो मास की अवधि के अन्दर उसे 
और आगे निरुद्ध रखने की सिफारिश न कर दे। 


ऐसा निरोध कुल मिलाकर एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये नहीं 
होगा। 


ऐसे निरोध काल में वेध आदेशों की जानबूझ कर अवहेलना करने 
और जेल के नियमों को भंग करने के लिये जितना अपेक्षित होगा 
उससे अन्यथा न तो अनावश्यक प्रतिबंध लगाये जायेंगे और न कठोर 
श्रम लिया जायेगा: 
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परन्तु संसद को इस प्रकार के निरोध के लिये अन्य कारण तथा परिस्थितियां 
विहित करने तथा ऐसे निरोध की दशाओं को विहित करने मे कभी भी कोई रोक 
नहीं होगी।] 


संशोधन गिर गया। 
“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 


“ऊपर के संशोधन संख्या | में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 5-क के खण्ड 
(3) के परन्तुक में (|००” (तीन) शब्द के स्थान पर (७०! (दो) शब्द 
रखा जाये।” 


संशोधन गिर गया। 
“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 


“ऊपर के संशोधन सख्या | में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 5-क के खण्ड 
(3) के परन्तुक के उपखण्ड (क) में 8090! (मंडली) शब्द के पश्चात्‌ 
जा] ए20०ए25 ए गावपाज गाटाप्रकराए छगाशबाणा एण छएश३डणा5$ वढाभा।€व' 
(जांच की शक्ति, जिसमें निरुद्ध व्यक्तियों की परीक्षा भी शामिल है) शब्द 
रखे जायें।” 

सशोधन गिर गया। 
“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि; 


“ऊपर के संशोधन संख्या | में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 5-क के खण्ड 
(3) के परन्तुक के उपखण्ड (ख) में ये शब्द जोड़ दिये जायें: 


कृपा ॥ 70 ०४६४९ 7706 ॥9॥ 5 7707]5$' (पर किसी हालत में छह मास से 
अधिक नहीं।) ” 


अथवा 


कप ॥ 0 ०४४० 7706 09 3 7८०१ (परन्तु किसी हालत में एक वर्ष से अधिक 
नहीं।) ” 


संशोधन गिर गया। 
“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 


“ऊपर के संशोधन सख्या में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 5-क के खण्ड 
(4) में 'लआटग्रा7897०25” (परिस्थितियां) शब्द के पश्चातू (व 06 ८०0॥- 
भंपणाऊ" (और अवस्थाओं) शब्द रखे जायें।” 


संशोधन गिर गया। 


2462] भारतीय संविधान-सभा [6 सितम्बर, सन्‌ 949 ई. 


“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 


“ऊपर के संशोधन सख्या | में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 5-क के खण्ड 
(4) में 4#0० 770॥75' (तीन मास) शब्दों के स्थान पर “०॥6 7070' (एक 
मास) अथवा ॥90 77077$' (दो मास) शब्द रखे जायें।” 


संशोधन गिर गया। 
“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 


“सूची | (आठवां सप्ताह) के संशोधन संख्या | में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 
5-क के खण्ड () के स्थान पर यह रखा जाये: 


"(]) एप छशा$इणा बारशाए भाणीलः की पर ०0प्राइ2 णी 9ए9 8४4, ४६ ९ 
ग्रा॥6 0 ॥6 करार 0 35 500] 35 [#३०॥८३४४७]९ ॥0९शींश', वाणिय ॥9/ 9०४50 
6 7९8805 0 ९70प्रातं5 [ण छप्रदी राई, ॥0 शव] ॥6 906 वल्मांस्व ॥6 #ंशाी। 
॥0 ९णा5इप्र 3 |699 [740०70णाश' ० भी5 0जा लाग॑९९. ? 


[() प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति को यथोचित विधि प्रणाली 
के अनुसार बन्दी करे वह बन्दीकरण के समय अथवा उसके पश्चात्‌ जब 
कभी सम्भव हो उस व्यक्ति को बन्दीकरण के कारणों तथा आधार से सूचित 
करेगा और न वह अपनी रुचि के विधि-व्यवसायी से परामर्श करने के अधिकार 
से वंचित किया जायेगा।] 


संशोधन गिर गया। 
“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 


“सूची  (आठवां सप्ताह) के संशोधन संख्या | में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 
]5-क के खण्ड () में “35 500० 95 787 9०” (यथाशक्य शीघ्र) शब्दों के 
पश्चात कथा 70 |92० [भा ग०2०॥ १9५5१ (पन्रह दिन के अन्दर) शब्द रखे 
जायें।” 


संशोधन गिर गया। 
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“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 


“सूची  (आठवां सप्ताह) के संशोधन संख्या | में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 
5-क के खण्ड (3) से उपखण्ड (ख) निकाल दिया जाये।” 


सशोधन गिर गया। 
“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 
“सूची  (आठवां सप्ताह) के संशोधन संख्या | में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 
]5-क के खण्ड (3) के परन्तुक के उपखण्ड (क) में “ मंशा 00पा 
॥95' (हिन्दी में-मंत्रणा-मंडली ने) शब्दों के पश्चात्‌ 'ह्वींल शल्य त6 9९८5इणा 
१८४५ां॥०१! (निरुद्ध व्यक्ति की बातें सुनने के पश्चात्‌) शब्द रखे जायें।” 
सशोधन गिर गया। 
“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 
“सूची  (आठवां सप्ताह) के संशोधन संख्या | में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 
]5-क के खण्ड (3) के परन्तुक के उपखण्ड (क) में “'5प्रता वललशाएणा' 
(ऐसे निरोध) शब्दों के पश्चातू फ्पा 50 ॥#9 6 छछश5णा शा] गा ॥0 ९एथा 
96 वंहांग्रा726 [00 776 पधा डंज ॥0णा॥5' (किन्तु जिसमें वह व्यक्ति किसी भी 
दशा में छह मास से अधिक अवधि के लिये निरुद्ध न रखा जाये) शब्द 
जोडे जायें।” 
सशोधन गिर गया। 
“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 


“सूची  (आठवां सप्ताह) के संशोधन संख्या | में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 
5-क के खण्ड (4) के साथ यह परन्तुक जोड़ दिया जाये: 


ल्‍70ण4९6 09 06 र्ात९ ॥शाएश' ए 4 शित9व5$ 850 १2%ा॥6व ॥ग]5 कास्ट 
46ए७शावल्ाआ$ ४9 96 9धं4 गरक्षा॥शाकाए८ ॥0फक्का०2, 7 


[किन्तु यदि किसी परिवार का आजीविका कमाने वाला व्यक्ति इस प्रकार निरुद्ध 
किया जाये तो उसके अपने अश्रितों को पोषण का भत्ता दिया जायेगा।] 


संशोधन गिर गया। 
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“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 


“सूची  (आठवां सप्ताह) के संशोधन संख्या | में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 
]5-क के खण्ड (]) में “85 500॥ 9$ 7787 9०! (यथाशक्य शीघ्र) शब्दों के 
स्थान पर फर्शणर ॥6 छझगञ्ञागांणा णी 5९एशा 4395 40॥0ज़ा९9 ॥5$ कारई 
(उसके बन्दीकरण के पश्चात्‌ सात दिन समाप्त होने के पूर्व) शब्द रखे जायें।” 


संशोधन गिर गया। 
“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 


“सूची । (आठवां सप्ताह) के संशोधन संख्या में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 
]5-क के खण्ड (2) में “85 500०॥ 35 789 9०” (यथाशक्य शीभघ्र) शब्दों के 
स्थान पर “एांता। छथ॥9 007 ॥075' (चौबीस घंटे के अन्दर) शब्द रखे 
जायें।” 


संशोधन गिर गया। 
“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 


“सूची  (आठवां सप्ताह) के संशोधन संख्या । में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 
85-क के खण्ड (2) में थरबचष्टां॥/॥०' (दंडाधिकारी) शब्द जहां कहीं आया 
है उसके पश्चात्‌ “० 06 फ्याडा ०0४5७” (प्रथम श्रेणी) शब्द रखे जायें।” 


संशोधन गिर गया। 
“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 


“सूची | (आठवां सप्ताह) के संशोधन संख्या | में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 
5-क के खण्ड (2) के स्थान पर यह रखा जाये: 


" (2) 0 एज छआ5णा ए्ञ॥0 48 क्रा।र४8९6 डा] 96 [#007 ८९6 9९0 ॥6 ॥6९भ्रट्ड 
]9श8796 जात छशाए 60प्रा ॥0प्रा5 क्षात ॥0 5प्टा 908$80 8$॥9)] 96 06- 
्रा॥206 शा टप्रश०49 [92 शा छशाज-कतिपा ॥0प्र5 जात0प्रा ॥6 3प॥079 ए 
28॥॥ (4 ]॥ ८7 यई 
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[(2) प्रत्येक बन्दी किया हुआ व्यक्ति निकटतम दंडाधिकारी के समक्ष 
24 घंटे के अन्दर उपस्थित किया जायेगा और बिना दंडाधिकारी के प्राधिकार 
के ऐसा कोई व्यक्ति हवालात में 24 घंटे से अधिक समय के लिये निरुद्ध 
नहीं रखा जायेगा।] 


संशोधन गिर गया। 
“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 


“सूची  (आठवां सप्ताह) के संशोधन संख्या | में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 
के खण्ड (2) में अन्त में आये हुए ॥885»79०! (दंडाधिकारी के प्राधिकार 
के बिना) शब्दों के पश्चात्‌ 'जञ0 शात्री बरगिव इडप्रटा 9#$5०ा था ०0णॉपा।।५ए 
० ४9थागह ॥०४०! (जो ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देगा) शब्द रखे 
जायें।” 


संशोधन गिर गया। 
“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 


“सूची  (आठवां सप्ताह) के संशोधन संख्या | में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 
खण्ड (2) के पश्चात्‌ यह नवीन खण्ड जोड़ दिया जाये; 


(29) 7२० वढाभारव छ८ड$णा 9 96 5प)]०९०९८१ 00 छ॥ए९व ० गला ॥- 
॥॥<2।॥॥॥ 2। | मई 


[(2-क) किसी निरुद्ध व्यक्ति का शारीरिक अथवा मानसिक उत्पीड़न नहीं 
किया जायेगा।] 


संशोधन गिर गया। 
“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 


“सूची  (आठवां सप्ताह) के संशोधन संख्या | में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 
85-क में से उसका खण्ड (3) निकाल दिया जाये।” 


संशोधन गिर गया। 
“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 


“सूची  (आठवां सप्ताह) के संशोधन संख्या | में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 
5-क के खण्ड (3) के प्रवर्तन में आने वाले भाग के उपखण्ड (ख) में 
(४एछ”! (विधि) शब्द के पश्चात्‌ (हिन्दी में पहले) “ण 06 एांणा! (संघ 
की) शब्द रखे जायें।” 


संशोधन गिर गया। 
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“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 


“सूची  (आठवां सप्ताह) के संशोधन संख्या | में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 
]5-क के खण्ड (3) के परन्तुक के उपखण्ड (क) में से '० बाढ वृष्भा6१ 
(0 ४७८ ॥707/०१ ४७” (अथवा नियुक्त होने की अर्हता रखते हैं) शब्द निकाल 
दिये जायें।” 


संशोधन गिर गया। 
“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 


“सूची  (आठवां सप्ताह) के संशोधन संख्या | में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 
]5-क के खण्ड (3) के अन्त में निम्नलिखित नवीन परन्तुक जोड़ दिया जाये: 


“ए60णक46९9 हरा की 6 ९३४९ णए भाज़ पता छ#$णा 50 76ए0णगगाशावरत [ण 
686020700707 358 59९6 ॥॥ 5प7-0]875९ (3) ० ९८85९ (3), ॥6 ॥09 92०700 0 ॥8$ 
5&620770ण7 जा] ॥0 €ाशाव 92900 76 7707085 [70५902९0 ॥6 409४509 
304 ॥95 वा ॥5$ [0055९550 का€ट करा था]]6 €शंवश्ञार्ट ॥90 इपला छश$इणा 
]5 3 50पराट6 ए ९०णात्राप्णप5 तर्माएआ 00 ॥6 896 भाव ॥6 80269. 7 


[परन्तु ऐसे किसी व्यक्ति के मामले में जिसे खण्ड (3) के उपखण्ड (क) 
के अनुसार निरुद्ध रखने की सिफारिश की गई हो, उसका निरोध काल कुल 
मिला कर नौ मास से अधिक नहीं होगा जब तक कि मंत्रणा-मंडली के पास 
इसका स्पष्ट तथा पर्याप्त प्रमाण न हो कि वह व्यक्ति राज्य तथा समाज के 
लिये हमेशा एक खतरा बना रहेगा।] 


संशोधन गिर गया। 
“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 


“सूची  (आठवां सप्ताह) के संशोधन संख्या | में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 
5-क के खण्ड (4) के पश्चात्‌ यह नवीन खण्ड जोड़ दिया जाये: 


*(5) रणज्ांगरडक्राधाए भाशाँाए ०गाकाल्व का गांड भार ॥6 छ0०ज़छा$ 
९णालि।26 गा ॥6 $फ्राशा6 (70परा भाव ॥6 ज्ांशा (0प्रा$5 प्राव्ष का06 25 क्ाव 
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भावरल€ 202 एण था5$ (7णाशपाण] ३5 7259९25 6 6ठ6श7ा॥॥70 एफ 9श$0०75 प्रात 
ग्रीड करााट6 आधी] ॥0 96 5प्र..शाव९26 0 ॥070290०0१ 0० €्जाश्परांहा९व, 7 


[(5) इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी इस अनुच्छेद के अधीन 
लोगों को निरुद्ध करने के संबंध में इस संविधान के अनुच्छेद 25 तथा अनुच्छेद 
202 के अधीन उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों को प्रदत्त शक्तियां 
न तो विलम्बित की जायेंगी और न निराकृत अथवा समाप्त की जायेंगी।] 


संशोधन गिर गया। 


मेरे विचार से कल हमने यही सब संशोधन उपस्थित किये थे। आज 


, अम्बेडकर ने कुछ संशोधन उपस्थित किये हैं और अब मैं उन पर मत लूंगा। 


“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 


“अनुच्छेद 5-क के खण्ड () में ““णा5प/ (परामर्श करने) शब्दों के 
पश्चात्‌ “870 ७८ १०७था०१०१ ४५! (तथा प्रतिरक्षा कराने) शब्द रखे जायें।” 


संशोधन स्वीकार कर दिया गया। 

*अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 

“अनुच्छेद 5-क के खण्ड (3) में ॥२०४॥॥ाष्ट ॥ 075 ॥70०! (इस अनुच्छेद 
में की कोई बात) शब्दों के स्थान पर ल्‍णााााएश ॥ 298१5९०5४ (]) ॥0 (2) ०ए 
76 भापंट०' [इस अनुच्छेद के खण्ड () और (2) में की कोई बात] शब्द 
रखे जायें।” 

संशोधन स्वीकार कर लिया गया। 

“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 

“अनुच्छेद 45-क के खण्ड (3) के पश्चात्‌ यह खण्ड प्रविष्ट किये जायें: 
"(39) भशाश्ष6 था णवछा 48 7906 ॥ 7९596८ ए भाए 9250 प्रावक्ष 5प्र)-0987$९ 
(0) एण ९३४५९ (3) एस का5$ भाटी6 6 3प्र079 गदर 2 "व 809 35 
800 38 749 96 ८णञञगप्रांट॥8 0 ॥गा ॥6 शा0प्राव$ णा जाए ॥6 0467 95 


छ60॥ 7366 थाव रिगिव गा 6 ढथा65 90एणॉप्राए ए गंताए 8 
7टए९5शाांंगा 320॥8 ॥6 00807 
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[ अध्यक्ष ] 


(३७) एणाताए ॥ ९095९ (३३) एण था5$ भरा? 509 7टवुप्रा।2 ॥6 3प70ग[५9 
गरागंताए भाए णक्‍्क प्रावक्ष 5प्र)-0]8प5६ (0) एस 208५९ (3) ए 05 ॥0]6 0 
52056 ॥6 48९७$ जाला उपता बपगी0राए ८णाथशंवटा$ क्‍00 06 3228 ॥6 (प70॥0९ 
वाशिट50 वा5ट0056. 7 


[(3-क) जब इस अनुच्छेद के खण्ड (3) के उपखण्ड (ख) के अधीन 
किसी व्यक्ति के संबंध में आदेश दिया जाये तब आदेश देने वाला प्राधिकारी 
यथाशक्य शीघ्र उस व्यक्ति को जिन आधारों पर वह आदेश दिया गया हे 
उनको बतायेगा तथा उस आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिये उसे 
शीघ्रातिशीघत्र अवसर देगा। 


(3-ख) इस अनुच्छेद के खण्ड (3-क) की किसी बात से इस अनुच्छेद 
के खण्ड (3) के उपखण्ड (ख) के अधीन आदेश देने वाले प्राधिकारी के 


लिये ऐसे तथ्यों को प्रकट करना आवश्यक नहीं होगा जिनका कि प्रकट करना 
प्राधिकारी लोक-हित के विरुद्ध समझता है।] 


संशोधन स्वीकार कर लिया गया। 
“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 
“अनुच्छेद 5-क के खण्ड (4) के अन्त में यह जोड़ दिया जाये: 


“भाव एक्राश 7439 ३50 [#208ट2706 09 8ए9 6 [॥0९९८१प्र200 96 00]0720 
एज था #4ए509 3097 जा का शाव॒पराए प्राव् 285९ (9) ए ॥6 970ए8$0 ॥0 
९]9प5९ (3) ० पा5$ थाट6, 7 


[और संसद विधि द्वारा यह भी विहित कर सकेगी कि इस अनुच्छेद के खण्ड 
(3) के परन्तुक के खण्ड (क) के अधीन की जाने वाली जांच में 
मंत्रणा-मंडली द्वारा अनुसरणीय प्रक्रिया क्‍या होगी।] 


संशोधन स्वीकार कर लिया गया। 
“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 


“प्रस्तावित अनुच्छेद 5-क संशोधित रूप में संविधान का अंग बना लिया 
जाये।” 


प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। 


अनुच्छेद ।5-क सशोधित रूप में संविधान का अंग बना लिया गया। 
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“अध्यक्ष: मुझे खेद है कि मैं डॉ. बख्शी टेकचन्द के संशोधन पर मत लेना 
भूल गया। वास्तव में उसकी आवश्यकता भी न थी। उसका आशय डॉ. अम्बेडकर 
के संशोधन से पूरा हो जाता है। 


अनुच्छेद 209-क 


“माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः श्रीमान्‌, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता 
हूं किः 


“अनुच्छेद 209 के पश्चात्‌ भाग 6 के अध्याय 7 और 9 के बीच में यह 
प्रविष्ट किया जाये: 


"(आक्ाओ जा 
9प्रणाका॥8 (?0प्रा($ 


2090 () ७७.9०॥/॥7श073 एफ 90805 0 96, ॥4 ॥6 909॥9९ क्ाव 907007 
्, वंश [प6885 वी क्ाए 996 शव] 96 गराबव छ7 त€. ७एगाएाला&$ 
(70ए॥07 ० ॥6 98906 का ८०णाहप्रॉनाणा शांती 6 मांशा [शिंभांए गप्रव8९5. 
(0पा रूलालंग्राए [प्रांडइवीलाणा का 72970 00 5पटा 892. 


(2) 3 एश$इणा 70 ४2३१७ जा इछशंए6 ण ॥6 एांणा ० ण 6 9986 शीत] 
०9 96 ९९206 00 96 ॥[9ण०॥7स्‍९06 35 त570 ]प१626 | ॥6 ॥98 96९॥ ण' ॥0 255 
गरिक्ा 52ए९॥ 7९5 था 346५ए022४९ ० 3 03क्‍48/ भाव 5 722077श04९6 99 ॥॥6 प्लांशा 
(-0परा ० ॥[?9णाएाशा, 


2098. 43[790णा77०॥38 ए 92805 शा वा वंडाएं [प्5/25 00 ॥6 [प्रकट 
इछाएांट6 एा 3 8906 8४09 96 784९ 09 ॥6 (0एशा0त' शक ३०८८04॥ा०८ जाती 7प९5 
7406 फज का वा एां5 एली्थो क्षीशा ०0णाहप्रॉध्ांण जाती त65.. एन्‍लयांगिला। ता 


8908 रिप्ञ॥6 8छाशंणठ (एण्ाग़रांडश्रणा भाव जाती गी6 जाए. गाल गक्ा वंडांल 


(0. ]7628९5 ॥0 (06 
गपवांलाबों इलाएं०८. 


209९. वञाठढ ८णा70] 0शल वरंडगंए 20प्रा5 रात 00परा5 उफ्रण्रवा।्र गिशल० 
वाटाप्रकराए ॥6 ए05४गा8 भाव 9णा0709ा 0 भाव 6 शा ए ।03ए6 40, 9078075 
ए7९०णाशागश 00 ॥6 [प्रक्ंटंग इशज८९ एा 3 898 भव ॥007९8 
भा छठ वरालि।त 00 ॥6 छठ5 रण तहत [प्रव९6 जग] 96. 0णा707 70एल' 5पफ- 
ए९860 जा 6 पांशा (णए फ्पााणािाह की गा5 शाांए[|€ शा "कराकर (0णा5. 


2470] भारतीय संविधान-सभा [6 सितम्बर, सन्‌ 949 ई. 


[माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर] 


96 ८०णाआाप९व 35 (ता? 4०७३७ ॥0णा क्ात 5पटा 92८50 6 79॥ एण ३7०० जाला 
]6 799 ॥43ए6९ प्रावद्षा ॥#6 ]9छ 762प्रबवाए ॥6 ०८णका07णा$ णए 5 इछशएंट९८ 0 35 
बयगाणाओराएश ॥6 सांशी (0प्रऑा 0 वेग जा कीं] णीशजांइल गक्षा ॥ 3०८0ाक्‍कवाए2 
जाए 6 ८णाका05 ण ॥5 इछशं०6 ा6इटाफटव प्राव्ष प्रा ]9ए. 


209). () ॥ ॥5$ (9. ॉशथ--- 


क़ालफालगांणा,.. (9) ॥6 छक्ञाठइडाणा /तांडाए [प्4867 गाराप्रव65 [प486 ए ३ लॉए 

ठलाजं। ८07, 3490ा7णावबी ठंडा [पघ562०, ][णा। तंडतंट ]प्रव2९, 
355ा5्राग्ा। वंश [प52९, कार्ल [596 ए ३ शान ०8१5९ 20फ7, (रांर्श शि€89शा९प 
गबशांशाबार 3क्‍07079] लांर शञार्शवशारज ॥रबशांडआ४०, $९5४०75 [प्र422९, 44040 व 
525805 ]प्र426 भाव 358क्वा। 5255075$ [प626; 


(0) ॥6 ०फा९5डंणा [प्रकलंग इशरंट गरार्या$ 3 इधर ०णांगाश ०टप्रशंएट५ 
णए ए9थ$णा5 वराशावरव 00 ॥ ॥6 छ05 एण वंडए [प्व९९ भाव 0॥07 लंजशो। [ए्रकंटातं 
70893 वालिण ॥0 ॥6 छ05 ए वांडआएंए [प१९९. 


20972, ॥4॥6 (0एल्आएण ॥439 79 एप) ॥0९क्रांणा कार्ट ॥9 6 6९०९ 
[0शंतझ्रणा$ एी प$5 (काश भाव काए ॥प25 ॥9366 ॥श४९०९फाव 59 एज टाल्टा 
गणा इपटी (26 38 7439 926 स्‍#64 ए७५ जया जा 35 शौक 
#फफव्गांणा रण बूफञाज वाकरओाणा 00 धाए 2855 णा 0]855९5$ 0 79शा9796 व] 
ए6 जाएशंभरंगा3 [6 इाव्वा० 35 ॥69 बएएए गा 72]॥0व [0 एल5उणा5 497०१ 
गा5$ (एाक्काश' (0 लक, गे ४ 
व्लाका 295528 ण.... 0 ॥6 [एक्लब। उठाएं एणाी 6 9986 $प्रा]०० 00 हपटा 
४989/965. एल्ताणा$ भात 704 ९ए३॥ण०5 35 799 96 5[०९०१९१ ॥ 7€ 
॥0॥९ा०णा, 7 


[ 7अध्याय 8-अधीन न्यायालय 


[209-क. (]) किसी राज्य में जिला न्यायाधीश नियुक्त होने वाले व्यक्तियों 
जिला ज्ॉयाधीणी की नियुक्ति बे तथा उनकी पद स्थापना और पदोन्नति ऐसे राज्य 
नियुक्ति के संबंध में क्षेत्राधिकार प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय से 

परामर्श करके राज्य का राज्यपाल करेगा। 


(2) कोई व्यक्ति जो संघ की या राज्य की सेवा में पहले से ही नहीं लगा 
हुआ है, जिला न्यायाधीश होने के लिये केवल तभी पात्र होगा जब कि वह सात 
से अन्यून वर्षों तक अधिवक्ता या वकील रह चुका है तथा उसकी नियुक्ति के 
लिये उच्च न्यायालय ने सिफारिश की हे। 


संविधान का मसौदा [247] 


209-ख. जिला न्यायाधीशों से अन्य व्यक्तियों को राज्य की न्यायिक सेवा में 
नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, राज्य लोक सेवा आयोग तथा ज्वायिक सेवा में 
उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात्‌ उसके द्वारा इसलिये जला न्यायाधीशों से 
बनाये गये नियमों के अनुसार की जायेगी। अन्य व्यक्तियों की 

भर्ती। 


209-ग. जिला न्यायाधीशों के पद से निचले किसी पद को धारण करने वाले 
राज्य की न्यायिक सेवा के व्यक्तियों की पद-स्थापना, पद्दोन्नति और उनको छुट्टी 
देने के सहित जिला न्यायालयों तथा उनके अधीन न्यायालयों 
का नियंत्रण उच्च न्यायालयों में निहित होगा, किन्तु इस अधीन न्यायालयों पर 
अनुच्छेद की किसी बात का यह अर्थ नहीं किया जायेगा कि नियंत्रण। 
मानो वह ऐसे किसी व्यक्ति से उस अपील के अधिकार को 
छीनती है जो कि उसकी सेवा की शर्तों का विनियमन करने वाली विधि के अधीन 
उसे प्राप्त है अथवा उच्च न्यायालय को अधिकार देती हे कि वह उसकी सेवा 
की ऐसी विधि के अधीन विहित शर्तों के अनुसरण से अन्यथा उससे व्यवहार 
करे। 


209-घ. (।) इस अध्याय में- 


(क) “जिला न्यायाधीश” पदावली के अन्तर्गत नगर-व्यवहार-न्यायालय का 
न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश, संयुक्त जिला न्यायाधीश, सहायक 
जिला न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य प्रेसीडेन्सी निर्वचन। 
दंडाधिकारी, अपर मुख्य प्रेसीडेंसी दंडाधिकारी, सत्र न्यायाधीश, अपर सत्र 
न्यायाधीश और सहायक सत्र न्यायाधीश भी हें। 


(ख) “न्यायिक सेवा” पदावली से ऐसी सेवा अभिप्रेत है, जो केवल ऐसे 
व्यक्तियों से मिलकर बनी है, जो जिला न्यायाधीश के पद तथा जिला-न्यायाधीश-पद 
से निचले अन्य व्यवहार न्यायिक पदों को भरने के लिये उद्दिष्ट हे। 


209-छ. राज्यपाल सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगा कि इस अध्याय 
के पूर्वगामी उपबन्ध तथा उनके अधीन बनाये गये कोई नियम व पक न 
ऐसी तारीख से जो कि वह उस बारे में नियम करे, राज्य द्ढाधिकारियों पर इस 
के किसी प्रकार या प्रकारों के दंडाधिकारियों के संबंध में अध्याय के उपबन्धों 
ऐसे अपवादों और रूपभेदों के अधीन रहकर, जैसे कि का लागू होना। 
अधिसूचना में उल्लिखित हों, वैसे ही लागू होंगे जैसे कि वे 
राज्य की न्यायिक सेवा में नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में लागू होते हैं।] 


श्रीमानू, इन उपबन्धों के दो उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य जिला न्यायाधीशों तथा 
अधीन न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा उनकी अर्हता के बारे में उपबन्ध रखना है। 
दूसरा उद्देश्य सारी व्यवहार-न्यायपालिका को उच्च न्यायालय के नियंत्रण में रखना 
है। अनुच्छेद 209-क, 209-ख, और 209ग के सामान्य उपबन्धों में केवल दंडाधीशों 
के संबंध में अपवाद किया गया है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 209-ड में है। 


2472] भारतीय संविधान-सभा [6 सितम्बर, सन्‌ 949 ई. 


[माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर] 


यदि मसौदा-समिति सभा से यह सिफारिश कर सकती कि संविधान के प्रवर्त्तन 
में आते ही उच्च न्यायालय द्वारा व्यवहार-न्यायपालिका की नियुक्ति तथा उस पर 
नियंत्रण रखने के संबंध में जो उपबन्ध हैं वे दंडाधीशों के संबंध में भी लागू 
होंगे तो उसे बड़ी प्रसन्‍नता होती। किन्तु यह अनुभव किया गया है, और यह 
अनुभव करना ही चाहिये, कि दंडाधीशों का सामान्य प्रशासन-प्रणाली से घनिष्ट 
संबंध है। हमें आशा है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक्‌ करने के संबंध 
में कुछ प्रान्त जिन प्रस्तावों पर विचार कर रहे हैं उन्हें अन्य प्रान्त भी स्वीकार 
कर लेंगे ताकि अनुच्छेद 209डः के उपबन्ध दंडाधीशों पर उसी प्रकार लागू हो 
जायें जैसे हम उन्हें व्यवहार-न्यायपालिका पर लागू कर रहे हैं। किन्तु न्यायपालिका 
को कार्यपालिका से पृथक्‌ करने के प्रस्तावों के प्रवर्तन में आने के लिये कुछ 
समय देना आवश्यक है। यह अनुभव किया गया है कि सबसे अच्छा यह होगा 
कि इस मामले को राज्यपाल के लिये छोड़ दिया जाये और जैसे ही किसी प्रान्त 
में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक्‌ करने के संबंध में कोई कार्यवाही की 
जाये वैसे ही लोक-अधिसूचना निकाल कर वह इस कार्य को सम्पन्न करे। मेरे 
विचार से अब इसकी आवश्यकता नहीं है कि मैं और अधिक कुछ कहूं। इसमें 
कोई क्रान्तिकारी बात नहीं है। 935 के अधिनियम में भी व्यवहार-न्यायपालिका 
की नियुक्ति तथा उस पर नियंत्रण की शक्ति उच्च न्यायालय में निहित थी। इस 
मसौदे में हम केवल उसी प्रथा को जारी रख रहे हें। 


“प्रो, शिबव्बन लाल सक्सेना: मेरा एक संशोधन है जो इसका विकल्प हे। 
वह संशोधनों की मिली जुली सूची का संशोधन संख्या 66 है। 


“अध्यक्ष: में उसे इन संशोधनों के बाद उठाऊंगा। संशोधन संख्या 2। 
श्री कुलाधर चालिहा। 


*थ्री कुलधर चालिहा (आसाम : जनरल): अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव 
उपस्थित करता हूं किः 


“ऊपर के संशोधन संख्या 20 में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 209-क के खण्ड 
(2) में '5०एथा ए८थ5! (सात वर्ष) शब्दों के बाद “८ग0॥०0 ४७! (सूचीबद्ध) 
शब्द रखे जायें और ०४१०” (वकील) शब्द के बाद (हिन्दी में पहले) 
तल मांशा 00प्रा ण 06 96 ० 9965 वू्टाएंग्राए [परांइकंणांणा! (क्षेत्राधिकार 
रखने वाले राज्य अथवा राज्यों के उच्च न्यायालय का) शब्द रखे जायें।” 


श्रीमान्‌ू, इस संशोधन को मैंने इस कारण उपस्थित किया है कि जब तक किसी 
वकील ने उस प्रान्त में वकालत न की हो जहां वह न्यायाधीश नियुक्त होने जा 
रहा हो तब तक उसे वहां के रीति-रिवाजों को समझने में बहुत कठिनाई होगी। 
अंग्रेजों के शासन के आरम्भ काल में जब हमारे यहां आईसीएम के अधिकारी 
नियुक्त किये गये तो परिणाम बहुत विचित्र हुआ। जब किसी प्रान्त में बाहर के 
लोगों को अधिकारी पदों पर नियुक्त किया गया तो तब भी यही परिणाम हुआ। 


संविधान का मसौदा [2473 


मैं इससे अन्य प्रान्तों के वकीलों को आने से नहीं रोक रहा हूं। वे आयें और 
वकालत करें। मैं केवल यह कह रहा हूं कि प्रान्त में उनका निवास काल कम 
से कम सात वर्ष का होना चाहिये। मैं बताऊंगा कि बाहर के लोगों को नियुक्त 
करने का परिणाम क्‍या होता है। देश के जिस भाग में मैं रहता हूं वहां का एक 
रिवाज इस प्रकार हैः 


नये वर्ष के दिन नवयुवक बाहर निकल कर नाचते गाते हैं और कुछ समय 
तक खेलते कूदते हैं और फिर किसी नदी या झरने के किनारे किसी लड़की 
को जबरदस्ती उठा कर ले जाते हैं। एक बार लड़कियों के माता-पिताओं ने यह 
शिकायत की कि उनकी लड़कियां भगाई गई हैं। दोषियों को न्यायाधीशों ने बडे 
कठोर दंड दिये क्‍योंकि वे नहीं जानते थे कि वहां का जीवन किस प्रकार का 
है। कुछ समय पश्चात्‌ सरकार को इस आशय की गश्ती चिट्ठियां निकालनी पड़ी 
कि इस प्रकार के मामलों में समझौता करने की आज्ञा मिलनी चाहिये। सम्भवतः 
अन्य प्रान्तों में यह बहुत बड़ा अपराध समझा जाये और अपराधी को चार वर्ष 
से सात वर्ष तक का कठोर कारावास का दंड दिया जाये। हमारे देश में इस 
प्रकार के मामलों में पहले आरम्भिक जांच होनी चाहिये और समझौते के लिये 
अवसर दिया जाना चाहिये। यह देखा गया है कि माता-पिता को थोड़ा बहुत संतुष्ट 
करने के पश्चात्‌ ऐसे 99 प्रतिशत मामलों में समझौता हो गया। इसी प्रकार विवाह 
के संबंध में भी हमारे यहां बहुत ही सरल प्रथा है और वह यह है कि गठबन्धन 
किया जाता है और गांव में जो लोग उपस्थित होते हैं वे आशीर्वाद देते हैं। इतने 
से विवाह सम्पन्न हो जाता है। जो लोग बंगाल से अथवा अन्य प्रान्तों से आये 
हैं, अथवा जो यूरोपियन आते हैं वे हिन्दू-विधि तथा और बातें पढ़े होते हैं। वे 
अपने देशों की कठोर विधियों को प्रयोग में लाते हैं जिसका परिणाम यह हुआ 
कि विवाह की प्रथा का ही निराकरण हो गया है। यह उड़ीसा अथवा बिहार में 
भी हो सकता है। सम्भव है लोग रांची तथा अन्य स्थानों की प्रथाओं को न जानें 
और गलती करें। किसी अन्य प्रान्त के किसी आदमी को मैंने अपने प्रान्त के 
उच्च न्यायालय में वकालत करने से नहीं रोका है। मैं केवल इस पर जोर देता 
हूं कि उन्हें वहां सात वर्ष तक रहना चाहिये ताकि वे उस देश की प्रथाओं से 
परिचित हो सकें। और इस प्रकार जिला-न्यायाधीश होने की अर्हता प्राप्त कर सकें। 


निर्ववन-संबंधी खण्ड से मामला पेचीदा हो गया है क्‍योंकि उसमें न केवल 
जिला न्यायाधीश सम्मिलित हैं बल्कि अपर-जिला-न्यायाधीश तथा सहायक-सत्र-न्यायाधीश 
भी सम्मिलित हें। उन्हें ऐसे मामलों को निबटाना होगा जिनका केवल स्थानीय महत्व 
होगा। इसलिये यदि किसी अधिवक्ता अथवा वकील ने किसी ऐसे प्रान्त के उच्च 
न्यायालय में वकालत का पेशा न किया हो जहां वह न्यायाधीश नियुक्त होने जा 


रहा हो तो न्याय नहीं हो सकेगा। मेरा संशोधन एक सीधा-सादा संशोधन है और 
यदि मसोदा समिति उसे स्वीकार कर लेगी तो उसके कारण कोई हानि नहीं होगी। 
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*पं, ठाकुरदास भार्गव: श्रीमान्‌, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं किः 


“ऊपर के संशोधन संख्या 20 में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 209-डः में जहां 
5789” (दे सकेगा) शब्द पहली बार आया है वहां उसके बाद (हिन्दी में 
पहले) “४ था५ 776' (किसी समय) शब्द रखे जायें।” 


“अध्यक्ष: आप संशोधन संख्या 22 नहीं उपस्थित कर रहे हैं? 


*पं, ठाकुरदास भार्गव: मैं 22वां नहीं उपस्थित कर रहा हूं, 23वां और 24वां 
उपस्थित कर रहा हूं। 


श्रीमानू, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं किः 


“ऊपर के संशोधन संख्या 20 में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 209-डछ के अन्त 
में यह परन्तुक जोड़ दिया जाये: 


“ए0णएक4९6 90 06 (0एशआ॥0०' 0० ॥6 पर 38 6 ०७६४९ 789 06 8॥9|,--- 


(0) | ॥6 ०४5४९ 0 $4९5 गला7060 का एश्का । एण ॥6 गिी5षा 8ट2ा०्वा6 शी 
॥6 9[05$6 0एा 66 ए९थ$ ॥#णा ॥6 ०ए0रञालार्शाशा ए ॥5 (णाज्ञाप07 7 76 
7.29$8]4प्रा2 ण ॥6 98908 (355९5 3 7९50]प॥0 7९2८07राशावाश 6 गंताए ए 
5ाती कार्लाणा, ण ॥70 इप्रटी 7250प0 5 095520 थींश' ॥6 ]9[056 0 शा ए८थव$ 
+707 6 ०0ए्ञञाशार्शाशा ण 5 (एगाज्गञापणा;, 24 


(॥) ॥ ॥6 ०85४९ एस 9865 गरला।णालत गा एथा वा ए ॥6 फ्राश 8ट2९त776 शीट 
॥6 ]9]05$6 0 $९एश॥ 9९३६४ ॥#0 76 ८एशञालारशाशा 0 ॥5 (:णाशाप्रा0णा), ॥ 6 
7.69$8]4प्रा2 ण ॥6 98908 [955९5 3 7९50]प॥0 7९८0रशशावाएश 6 गरंताए ए 
5पटा काब्टाणा भाव ॥70 इपटी 76580प॥07 4$ 85520, वीं 06 9[05$6 एी शा ए८ध५ 
गणा ॥6 ८ण]लशार्श्ाला ण का5$ (णाशॉपा0णा), 99 छप)॥6 ॥070९200 747९ 
58पला कार्टाणा$. 7? 


[परन्तु राज्यपाल अथवा राजप्रमुख- 


(।) प्रथम अनुसूची के भाग | में उल्लिखित राज्यों के संबंध में, इस 
संविधान के आरम्भ से तीन वर्ष पश्चात्‌, यदि राज्य का विधान-मंडल 
कोई ऐसा प्रस्ताव पारित करे जिसमें इस प्रकार के निदेश की 
सिफारिश की गई हो, अथवा यदि कोई ऐसा प्रस्ताव पारित नहीं किया 
गया हो, तो इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष पश्चात्‌; और 


(2) प्रथम अनुसूची के भाग (3) में उल्लिखित राज्यों के संबंध में इस 
संविधान के प्रारम्भ से सात वर्ष पश्चात्‌ यदि राज्य का विधान-मंडल 
कोई ऐसा प्रस्ताव पारित करे जिसमें इस प्रकार के निदेश की 
सिफारिश की गई हो और यदि कोई ऐसा प्रस्ताव पारित न किया 


संविधान का मसौदा [2475 


गया हो तो इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष पश्चात्‌, लोक-अधिसूचना 
द्वारा ऐसे निदेश देगा।] 


श्रीमानूु, संशोधन संख्या 24 के पैरा () को पढ़ते समय मुझे उसमें एक 
गलती मालूम हूई है। मुझे इसका खेद है। “दस” शब्द के स्थान पर “पांच” 
होना चाहिये। जहां तक मुझे स्मरण है, मैंने मूल संशोधन में “पांच” शब्द ही रखा 
था। गलती से सम्भव हे मैंने “दस” शब्द लिख दिया हो। मैं “पांच” शब्द लिखना 
चाहता था। मैं कह नहीं सकता कि मूल संशोधन में “पांच” शब्द था या “दस”। 
मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इसे संशोधित करके “पांच” शब्द रख दिया जाये। 


“अध्यक्ष: अच्छी बात हेै। 


“पं, ठाकुरदास भार्गव: श्रीमानू, इस संशोधन का प्रभाव यह होगा कि यह 
राज्यपाल की स्वेच्छा पर निर्भर रहेगा कि वह अनुच्छेद 209 में कल्पित निदेश 
को दे या न दे। मैं यह चाहता हूं कि यदि प्रथम अनुसूची के भाग में उल्लिखित 
राज्यों के विधान-मण्डल तीन वर्ष के अन्दर सिफारिश करें तो राज्यपाल उस 
सिफारिश को प्रयोग में लाने के लिये बाध्य हो और यदि वे कोई सिफारिश न 
करें तो पांच वर्ष पश्चात्‌ अनुच्छेद 209-डः में कल्पित निदेश को प्रयोग में लाने 
के लिये राज्यपाल बाध्य होगा। इसी प्रकार प्रथम अनुसूची के भाग 3 में उल्लिखित 
राज्यों के संबंध में यदि सात वर्ष बीतने तक विधान-मंडल कोई सिफारिश न करे 
तो दस वर्ष के पश्चातू राजप्रमुख निदेश देने के लिये बाध्य होगा। पहले सात 
वर्षों में डक इस निदेश को प्रयोग में लाने के बारे में सिफारिश कर 
सकता हे। 


श्रीमानू, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक्‌ करने का प्रश्न बहुत पुराना 
है। जब यहां विदेशियों का प्रभुत्व था तो भारतीय कांग्रेस ने मुख्यतः इसी आधार 
पर कई प्रस्ताव स्वीकार किये थे। देश के लोग यह आशा लगाये बेठे थे कि 
स्वातंत्रय-प्राप्ति के पश्चात्‌ यह सुधार जो बहुत पहले हो जाना चाहिये था यथाशकय 
शीघ्र कर दिया जायेगा। निदेशक सिद्धान्तों को स्वीकार करते समय हमने उनमें 
इस प्रकार की एक सिफारिश भी सम्मिलित की थी। अब अनुच्छेद 209-डछ को 
पढ़ते समय प्रत्येक व्यक्ति इस पर विचार करेगा कि किसी न किसी समय राज्यपाल 
इस आशय का निदेश निकालेगा। अनुच्छेद 209डः में केवल एक पवित्र इच्छा प्रकट 
की गई है। जब डॉ. अम्बेडकर ने इसे उपस्थित किया तो उन्होंने कहा कि इस 
अध्याय में कोई क्रांतिकारी बात नहीं है। मेरे विचार से उन्होंने ठीक ही कहा 
किन्तु दुर्भाग्य से इसमें कोई बात विकासकारी भी नहीं है। स्वराज्य प्राप्त होने पर 
हम यह चाहते थे कि न्यायपालिका को कार्यपालिका के नियंत्रण से हटा दिया 
जाये और लोगों के प्रति न्याय हो। यदि यह यथाशक्य शीघ्र नहीं होने जा रहा 
है तो मेरा निवेदन है कि स्थिति को ठीक ठीक समझा जाये। वास्तव में मैंने 
जो अवधि विहित की है वह इस सुधार के लिये पहले अधिक से अधिक अवधि 
समझी गई थी। 
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[पं. ठाकुरदास भार्गव] 


इस समय क्‍या होता है यह इस सभा के सभी सदस्यों को विदित है। इस 
समय दंडाधीश जिला दंडाधीशों के नियंत्रण में है जो जिलों में पुलिस के मुख्य 
अधिकारी भी होते हैं। इसलिये लोगों के प्रति समान न्याय के लिये भी जिस 
स्वाधीनता तथा निरपेक्षता की आवश्यकता होती है वह भी दंडाधीशों को प्राप्त नहीं 
है। जिला दंडाधीश, जिसमें सभी शक्तियों को संकेन्रण हे, यदि दंडाधीशों को ठीक 
करना चाहे तो उन्हें अपने न्यायालय में ही बुला सकता है। दंडाधीशों की पदोन्नति 
पुलिस की सिफारिश के आधार पर होती है और यदि पुलिस उसके विरुद्ध कुछ 
कहती है तो उससे उसकी पदोन्नति में बाधा पहुंचती हे। 


“अध्यक्ष: क्‍या इस प्रकार के तर्कों की आवश्यकता हे? यहां कोई व्यक्ति 
ऐसा नहीं है जो यह कहता हो कि इस प्रकार का पृथक्करण नहीं होना चाहिये। 
प्रश्न केवल सुविधा और समय का है। 


“पं, ठाकुरदास भार्गवः केवल यहीं तक अपने तर्क को सीमित रख कर 
मैं केवल यह निवेदन करूंगा कि मुझे यह ज्ञात है कि भारत में कुछ भाग ऐसे 
भी हैं जहां, जैसा कि इन शब्दों का आशय है, विधि का शासन अब स्थापित 
होने जा रहा है। इन भागों के संबंध में मैंने दस वर्ष की अवधि रखी है अन्यथा 
बंबई, मद्रास और संयुक्तप्रान्त में तथा अन्य प्रान्तों के कुछ भागों में यह सुधार 
अभी भी किया जा सकता है। इसलिये भाग (॥) में जिन क्षेत्रों का उल्लेख हे 
उनके लिये मैंने तीन वर्ष की अवधि रखी है और भाग (2) में जिन राज्यों का 
उल्लेख है उनके लिये अन्ततोगत्वा पांच वर्ष, सात वर्ष और दस वर्ष की अवधि 
रखी है। मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि यदि हम इस संशोधन को भी स्वीकार 
नहीं करेंगे तो इसका अर्थ यह होगा कि अनुच्छेद 209-छ में एक पवित्र इच्छा 
ही व्यक्त रहेगी और वह केवल एक निदेशक सिद्धान्त ही रहेगा। इसे मृग-मरीचिका 
के रूप में रखने का कोई अर्थ नहीं है। जब हमने निदेशक सिद्धान्त पारित किये 
थे तो मुझे स्मरण है कि सभा में एक कलह उत्पन्न हो गया था। कुछ लोग यह 
चाहते थे कि वह तुरंत ही प्रभावी हों और कुछ यह कहते थे कि उन्हें प्रभाव 
में लाने का समय अभी नहीं आया है। इसलिये एक मध्य वर्ग निकालने की दृष्टि 
से मैंने इन सारों तथा इस अवधि का सुझाव रखा हे। यदि डॉ. अम्बेडकर मेरे 
इस संशोधन को स्वीकार कर लें तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। 


“अध्यक्ष: संशोधन संख्या 7--सदस्य महोदय सभा में नहीं हैं। पंडित कुंजरू! 


*पं, हृदयनाथ कुंजरू: अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं 
किः 


“सूची । (आठवां सप्ताह) के संशोधन संख्या 20 में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 
209-क के खण्ड (]) में से (रात ॥९ ए7०४गा९ कथात |णाणाणा ०एी (तथा 
उनकी पद-स्थापना और पदोन्नति) शब्द निकाल दिये जायें।” 
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आपकी अनुमति से मैं यह प्रस्ताव भी उपस्थित करता हूं किः 


“सूची । (आठवां सप्ताह) के संशोधन संख्या 20 में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 
209-ग में 'ह्वा्रा। ण ]९8ए९ (0! (छुट्टी देने) शब्दों के पश्चात्‌ (हिन्दी में 
अनुच्छेद के आरम्भ में) 'क्ंब्रापंज ]ए48०5 ॥ भाए ४४० ॥70! (किसी राज्य के 
जिला-न्यायाधीश और) शब्द रखे जायें।” 


मेरे संशोधनों का उद्देश्य यह है कि उच्च न्यायालय जिला-न्यायाधीशों की बदली 
तथा पदोन्नति के लिये उसी प्रकार उत्तरदायी हों जैसे वे अधीन न्यायाधीशों और 
अधीन न्यायिक पदाधिकारियों की बदली और पदोन्नति के लिये उत्तरदायी हैं। मेरे 
संशोधनों का नियुक्ति के प्रश्न से कोई संबंध नहीं है। राज्यपाल उच्च न्यायालय 
से परामर्श करके जिला-न्यायाधीशों को नियुक्त करेगा। मैं केवल यह चाहता हूं 
कि जिला न्यायाधीश राज्यपाल द्वारा नियुक्त होने के पश्चात्‌ उच्च न्यायालय के 
नियंत्रण में रहे। मुझे अपने संशोधन के लिये मसौदा समिति के सभापति जैसे व्यक्ति 
अर्थात्‌ मेरे माननीय मित्र डॉ. अम्बेडकर का समर्थन प्राप्त है। अनुच्छेद 209-क 
तथा अनुच्छेद 209-ग की भाषा..... 


*भ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: वे सभी प्रयोगात्मक हैं। आप इस विषय पर अपने 
शब्द नष्ट न करें। 


*पं, हृदयनाथ कुंजरू: पिछले सत्र में मेरे माननीय मित्र डॉ. अम्बेडकर ने 
जिन अनुच्छेदों की सूचना दी थी, और जो छपे हुए संशोधनों के अंक | के 
अन्त के पृष्ठ के पहले पृष्ठ पर छपे हुए हैं, उनसे उद्धरण देने तथा उनकी 
ओर संकेत करने का मुझे अधिकार है। यदि मैं कोई ऐसी बात कहूं जो गलत 
हो तो मेरे माननीय मित्र डॉ. अम्बेडकर अवश्य ही उसका खण्डन करेंगे। किन्तु 
मेरी समझ में नहीं आता कि मैं उस संशोधन का हवाला क्‍यों न दूं, जिसकी 
उन्होंने सूचना दी थी और जिसे मैं एक उपयुक्त संशोधन समझता हूं। डॉ. अम्बेडकर 
ने हमें नहीं बताया है कि उन्होंने अपने पहले के संशोधनों की शब्दावली का 
परित्याग क्‍यों किया है। उनमें यह उपबंधित था यद्यपि जिला-न्यायाधीशों की नियुक्ति 
पर राज्यपाल का नियंत्रण होना चाहिये किन्तु उनकी पदोन्नति और बदली पर 
उच्च न्यायालय का नियंत्रण होना चाहिये। मेरे विचार से उच्च न्यायालय का उन 
सभी पदाधिकारियों पर नियंत्रण होना चाहिये जिनका न्यायिक प्रशासन से संबंध हो। 
जिला न्यायाधीश न्यायिक पदाधिकारी हैं। इसलिये कोई कारण नहीं है कि उनकी 
बदली तथा पदोन्नति पर नियंत्रण रखने की शक्ति उच्च न्यायालय को न दी जाये। 
मेरे विचार से यदि उच्च न्यायालय इसके लिये उत्तरदायी ठहराये गये तो न्यायिक 
प्रशासन में सुधार होगा। हमने पहले कई बार यह देखा है कि जिला-न्यायाधीशों 
के पद-स्थापना तथा पदोन्नति पर उच्च न्यायालयों का नियंत्रण न होने के कारण 
उनका प्राधिकार अशक्त हो गया और न्यायिक प्रशासन भी अशक्त हो गया। जिला 
न्यायाधीश यह समझते थे कि उच्च न्यायालय का उन पर नियंत्रण नहीं है और 
कार्यपालिका का मुंह ताकते रहते थे। मेरे कहने का अर्थ यह नहीं है कि कोई 
भी जिला-न्यायाधीश विधि के उपबन्धों की परवाह नहीं करता था अथवा जिला- 
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[पं. हृदयनाथ कुंजरू] 


न्यायाधीश हमेशा कार्यपालिका की सुविधा को देख कर ही मामलों का निर्णय करते 
थे। किन्तु, मेरे विचार से, यदि किसी वकील से पूछा जाये तो वह यही कहेगा 
कि विभिन्‍न लोगों की संस्थाओं ने बराबर यही मांग की कि जिला-न्यायाधीशों को 
उच्च न्यायालय के नियंत्रण में रखना चाहिये। उन्होंने यह मांग तक की कि उनकी 
नियुक्ति भी उच्च न्यायालय ही करे। मैं यह नहीं कहता। मेरे संशोधन में पुराने 
विचारों का पोषण किया गया है। उनका उद्देश्य केवल यह है कि उच्च न्यायालय 
जिला-न्यायाधीशों की बदली तथा पदोन्नति उसी प्रकार करे जेसे वह अधीन 
न्यायाधीशों की करता है। 


यह विचार किया जा सकता है कि पदोन्नति के प्रश्न के कारण कुछ कठिनाई 
हो सकती हे। यह समझा जा सकता है कि इसका अर्थ केवल यह है कि 
जिला-न्यायाधीश की पदोन्नति करके उसे उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बना दिया 
जायेगा। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है। हम उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की 
नियुक्ति के संबंध में उस धारा में उपबन्ध रख चुके हैं जिसमें हमने उच्च न्यायालय 
के न्यायाधीशों को नियुक्त करने की शक्ति का उल्लेख किया है। “पदोन्नति” शब्द 
का अर्थ इस स्थल पर केवल जिला-न्यायाधीशों की उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 
होने से पहले की पदोन्नति हैे। अब न्यायाधीशों की पदोन्नति करके उन्हें एक श्रेणी 
से दूसरी श्रेणी में रखा जाता है। यदि वर्तमान श्रेणियां रहीं तो उच्च न्यायालय 
न्यायाधीशों की पदोन्नति इसी प्रकार कर सकेगा, जैसे इस समय कार्यपालिका करती 
है। इसलिये मेरे विचार से “पदोन्नति” शब्द से कोई कठिनाई नहीं होगी। 


श्रीमान्‌ू, में यह कह चुका हूं कि मेरे संशोधनों का उद्देश्य यह नहीं है कि 
उच्च न्यायालय को जिला-न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिये उत्तरदायी बनाया जाये। 
में इस आशय का भी एक संशोधन रख सकता था कि उच्च न्यायालयों को यह 
शक्ति भी प्राप्त होनी चाहिये। सीलोन के संविधान की धारा 55 इस प्रकार हैः 


“सभी न्यायिक पदाधिकारियों की नियुक्ति, बदली, पदच्युति तथा उन पर 
अनुशासन संबंधी नियंत्रण न्यायिक सेवा आयोग में निहित होगा।” 


न्यायिक सेवा आयोग में मुख्य न्यायाधिपति, उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश 
और एक अन्य व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो अथवा उसका 
न्यायाधीश रह चुका हो, होंगे। किन्तु, जेसाकि मैं कह चुका हूं, मेरे संशोधन का 
उद्देश्य यह नहीं है कि संविधान में सीलोन के संविधान का उपबन्ध प्रविष्ट किया 
जाये। उसके अधीन जिला-न्यायाधीशों की नियुक्ति की शक्ति सरकार को ही दी 
गई है और उनकी पदच्युति के संबंध में यह सुझाव रखा गया है कि उसका 
विनियमन जो नियम हों उनके अनुसार हो। इस प्रकार मेरा संशोधन एक बहुत 
ही उदार संशोधन है और उसके कारण कोई भी कठिनाई उत्पन्न नहीं होती। इसके 
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विपरीत, इसके फलस्वरूप उच्च न्यायालय को उन सभी पदाधिकारियों पर नियंत्रण 
रखने की शक्त प्राप्त होने से, जो न्यायिक कर्तव्यों का पालन करेंगे, न्यायिक 
प्रशासन सुदृढ़ हो जायेगा। 


*भ्री आर.के. सिधवा (मध्यप्रान्‍्न और बरार : जनरल): श्रीमानू, क्या आप 
कृपा करके मुझे बोलने का अवसर फिर दे सकेंगे। जब मेरा नाम पुकारा गया 
था मैं दफ्तर के काम से बाहर गया हुआ था। किन्तु मुझे एक महत्वपूर्ण संशोधन 
उपस्थित करना हे। 


“माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: अनुपस्थिति का बहाना नहीं टिक सकता। 
*अध्यक्ष: मुझे खेद हे कि अब बहुत देर हो गई है। 


*आ्री आर.के. सिधवाः मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह एक महत्वपूर्ण 
संशोधन है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जब आपस में मतभेद होगा ओऔर.... 


*अध्यक्ष: यह स्पष्ट करने के लिये निःसन्‍्देह आपको बोलना होगा। बिना बोले 
हुए आप यह कैसे स्पष्ट करेंगे? 


*आ्री आर.के. सिधवा: श्रीमान्‌ू, में केवल दो मिनट लूंगा। 


“अध्यक्ष: अच्छी बात है। किन्तु कृपा करके दो मिनट से अधिक समय न 
लें। 
*थ्री आर.के. सिधवा: अध्यक्ष महोदय, मुझे अपना संशोधन उपस्थित करने 


का अवसर देने के लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं किसी निजी काम से 
नहीं बल्कि दफ्तर के काम से बाहर गया था। मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता 


हूः 
“सूची | (आठवां सप्ताह) के संशोधन संख्या 20 में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 
209-क के खण्ड (]) के अन्त में यह जोड़ दिया जाये; 


"जाल गशर75 क्रीलिशारर ण कुगरांणा 7223काए था १70णा7 शा 770एल्शा 
6 (000 0 रिप्रक ण ॥6 $6 भाव ॥6 ज्ांशाी (0प्रॉा, ॥6 0०07 ए 
6 [077०7 ४4 6एथ. 7 


[जब कभी किसी नियुक्ति के संबंध में राज्य के राज्यपाल अथवा राजप्रमुख 
और उच्च न्यायालय के बीच मतभेद हो तो राज्यपाल अथवा राजप्रमुख का 
मत प्रभावी होगा।] 


मेरे संशोधन का आशय उसी से स्पष्ट हो जाता है। यह सुझाव रखा गया 
है कि तीन अभिकरणों का अर्थात्‌ सरकार का जिसमें मंत्रिमंडल अथवा गृह मंत्री 
सम्मिलित होगा, राज्यपाल का और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का मत लिया 
जायेगा। यदि राज्यपाल और सरकार सहमत हों, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 
सहमत न हों, तो इस दशा में मेरे संशोधन के अनुसार सरकार तथा राज्यपाल 
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[श्री आर.के. सिधवा] 


की सम्मति प्रभावी होगी। श्रीमानूु, यह उचित ही है क्योंकि सभी शक्ति 
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को ही प्राप्त नहीं होनी चाहिये। सरकार तथा राज्यपाल 
का मत प्रभावी होना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं सिफारिश करता हूं कि मेरा 
संशोधन स्वीकार कर लिया जाये। 


“अध्यक्ष: छपी हुई सूची के अंक | में डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तावित अनुच्छेद 
209-क, 209-ख और 209-ग छपे हुए हैं और इन्हीं मूल अनुच्छेदों के संबंध 
में प्रोफेसर शिव्बनलाल सक्सेना ने कई संशोधनों की सूचना दी थी। चूंकि ये अनुच्छेद 
उपस्थित नहीं किये गये हैं इसलिये इनके स्थान पर किन्हीं अन्य बातों को रखने 
का प्रश्न नहीं उठता। 


“प्रो, शिव्बन लाल सक्सेना: श्रीमानू, पहले आपने इस प्रकार के संशोधनों 
को उपस्थित करने की आज्ञा दी है। 


“अध्यक्ष: किन्तु आपने तथा अन्य सदस्यों ने अनुच्छेद के शब्दों के स्थान 
पर अन्य शब्द रखने के प्रस्ताव की सूचना दी थी। अब उन्होंने उस नवीन अनुच्छेद 
की सूचना दी हे जो इस समय सभा के विचाराधीन है। आप अपने संशोधनों की 
सूचना भी दे सकते थे। जब कभी कोई सारवान प्रश्न उठाया गया और तत्संबंधी 
प्रस्तावित संशोधनों की यथा समय सूचना नहीं दी गई, मैंने संशोधनों को उपस्थित 
करने की आज्ञा दे दी। किन्तु डॉ. अम्बेडकर ने जो संशोधन उपस्थित किया है, 
और जो इस समय विचाराधीन है, उसकी सूचना सदस्य महोदय को बहुत पहले 
दे दी गई थी। 


“प्रो, शिव्बन लाल सक्सेना: कई ऐसे संशोधनों पर संशोधन उपस्थित करने 
की आज्ञा दी गई है जो उपस्थित नहीं किये गये थे। 


“अध्यक्ष: उन्हें प्रविष्व किया जा सकता था। इसी कारण उन्हें उपस्थित करने 
की आज्ञा दी गई होगी। किन्तु डॉ. अम्बेडकर ने इस संशोधन की सूचना बहुत 
पहले दे दी थी और कई सदस्यों ने इस पर संशोधन भी उपस्थित किये हैं। इसलिये 
मैं उसे उपस्थित करने की आज्ञा नहीं दे सकता। किन्तु यदि आप उसके संबंध 
में बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हें। 


*प्रो, शिव्वन लाल सक्सेना: जी हां, श्रीमान्‌, मैं बोलना चाहता हूं। इस 
अनुच्छेद के स्थान पर मैं जो कुछ रखना चाहता था उसे मैं पुरानी सूची के अपने 
संशोधन संख्या 06 में व्यक्त कर चुका हूं। जहां तक वर्तमान मसौदे का संबंध 
है, डॉ. अम्बेडकर यह स्वयं कह चुके हैं कि दंडाधिकारी उच्च न्यायालय के 
अधीन नहीं होंगे। मुझे इसकी प्रसन्नता है कि उन्होंने साफ-साफ यह स्वीकार किया 
है कि अनुच्छेद 5-क में वे “यथोचित-विधि प्रणाली” शब्द रखना चाहते थे किन्तु 
वे उन्हें नहीं रख सके। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि न्यायपालिका को पूर्णतया 
उच्च न्यायालय के अधीन रखना चाहते थे परन्तु वे यह भी नहीं कर सके। इच्छा 
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न होते हुए भी उन्होंने गृह-मंत्रालय को संतुष्ट करने के लिये हमारे सामने समझौते 
से तय किये गये प्रस्ताव रखे हैं। में जानता हूं कि क्‍या कठिनाइयां हैं, किन्तु 
चूंकि हम यह संविधान आने वाली पीढ़ियों के लिये बना रहे हैं इसका कम से 
कम उल्लेख रहना चाहिये कि हम गृह मंत्रालय के विचारों से सहमत नहीं हैं, 
चाहे वह केन्द्र का गृह मंत्रालय हो अथवा प्रान्तों का। अनुच्छेद 45 तथा 5-क 
द्वारा वेयक्तिक स्वातंत्र्य पूर्णतया निराकृत हो जाता है। संविधान का सबसे विकृत 
अंग यही हेैं। डॉ. अम्बेडकर ने जिस अनुच्छेद 209-छ का प्रस्ताव रखा है उससे 
हम उस सिद्धांत का निराकरण कर रहे हैं जिसे हमने निदेशक सिद्धांतों के प्रकरण 
में स्वीकार किया है। वह सिद्धांत न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक्‌ करने 
का है। यद्यपि हमने यह सिद्धांत निर्धारित किया है किन्तु मेरी यह धारणा है कि 
हम उसे प्रयोग में नहीं लाना चाहते। मूल अनुच्छेद में तीन वर्ष की कालावधि 
रखी गई थी और प्रधानमंत्री महोदय ने कहा था कि यह कार्य तीन वर्ष से पूर्व 
ही सम्पन्न हो जायेगा अब यद्यपि श्री भार्गव ने दस वर्ष की अवधि का प्रस्ताव 
रखा है किन्तु उसे भी स्वीकार नहीं किया जा रहा हे। 


इसलिये मेरी यह धारणा है कि मसौदा-समिति गृह मंत्रालय को न्यायपालिका 
और कार्यपालिका के पृथक्करण के संबंध में सहमत नहीं करा सकी हेै। वर्तमान 
उपबन्धों से व्यक्ति की नागरिक स्वतंत्रताओं का पूर्णया अपहरण हो जाता है। मैंने 
अपने संशोधन में यह सुझाव रखा था कि अनन्‍्ततोगत्वा उच्चतम न्यायालय और 
मूल्य न्‍्यायाधिपति ही लोगों की स्वतंत्रताओं के संरक्षक होने चाहियें और 
उच्च न्यायालय तथा अधीन न्यायाधीश भी उन्हीं के नियंत्रण के अधीन होने चाहियें। 
किन्तु यह अनुच्छेद वास्तव में भारत शासन अधिनियम से उसी रूप में ले लिया 
गया है और इसमें न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक्‌ करने के संबंध में 
कोई उपबन्ध नहीं हे। यदि इस प्रकार के उपबन्ध को प्रविष्ट किया गया तो मेरे 
विचार से बिना संविधान का संशोधन किये हुए यह पृथक्करण नहीं किया जा सकेगा। 
इन उपबन्धों को रखने के पश्चात्‌ मेरे विचार से कोई भी प्रान्त न्यायपालिका को 
कार्यपालिका से पृथक्‌ करने की चिन्ता नहीं करेगा। श्री भार्गव ने जो संशोधन 
उपस्थित किया है उसमें कहा गया है कि कम से कम कुछ प्रान्तों में यह पृथक्करण 
शीघ्र हो जाना चाहिये और अन्य प्रान्तों में तीन, पांच या दस वर्ष में हो जाना 
चाहिये। वह संशोधन भी स्वीकार नहीं किया गया है। इसका अर्थ यह है कि 
सभी प्रान्तों के गृह-मंत्रालय इस प्रकार के पृथक्करण के पक्ष में नहीं हैं। यदि 
भारत की स्वतंत्र सरकार की भी यही धारणा है तो लोगों को किसी भी स्वतंत्रता 
की प्रत्याभूति नहीं रहेगी और हम उसी पुरानी शासन-प्रणाली के अधीन रहेंगे जो 
अभी तक प्रभावी रही है। अब भी सम्भवत: हम पुराने जमाने की ही बातें सोचते 
हैं। मुझे आशा है कि डॉ. अम्बेडकर यह समझेंगे कि समझदारी की बात यही 
है कि श्री भार्गव का संशोधन स्वीकार कर लिया जाये और कम से कम समुन्नत 
प्रान्तों को शीघ्र ही न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक्‌ करने का अवसर दिया 
जाये। 


“श्री ब्रजेश्वर प्रसाद: श्रीमान्‌, मेरे मित्र श्री सिधवा ने जो संशोधन उपस्थित 
किया है उसका विरोध करने के लिये मैं अपनी जगह से उठा हूं। मेरा यह निश्चित 
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मत हे कि जब कभी उच्च न्यायालय और सरकार मे मतभेद हो, उच्च न्यायालय 
का मत प्रभावी होना चाहिये। 


इसके अतिरिक्त में “उच्च न्यायालय से परामर्श करके” शब्दों के भी पक्ष 
में नहीं हूं। मेश यह निश्चित मत है कि नियुक्तियां, पद-स्थापना तथा पदोन्नति की 
शक्ति प्रान्तीय सरकारों को नहीं प्राप्त होनी चाहिये। मुझे ऐसे मामले ज्ञात हैं, जिन 
में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश केवल इस कारण पदच्युत किये गये, अथवा 
उनकी बदली की गई, कि उनकी कांग्रेस के कुछ ऐसे सदस्यों से नहीं पटी जो 
सरकार पर काफी प्रभाव डाल सकते थे। उच्च न्यायालयों की इस संबंध में प्रान्तीय 
सरकारों से बातचीत चली किन्तु उन्हें हताश होना पड़ा। इसलिये निश्चित रूप से 
मेरा यह मत है कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए इस प्रकार शब्द के उपबन्ध 
की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता इसकी है कि प्रान्तीय प्रशासन के दोषों का 
शोधन किया जाये और उसे भ्रष्टाचार तथा पक्षपात से मुक्त किया जाये। इसके 
अतिरिक्त अनुच्छेद 209-ख के अंग्रेजी के इस आशय के शब्द “राज्य लोक सेवा 
आयोग तथा उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात्‌” स्पष्ट नहीं है। मुझे अंग्रेजी 
का बहुत कम ज्ञान है। मैं नहीं समझ पाया हूं कि “राज्य लोक सेवा आयोग 
तथा उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात्‌” अर्थ वाले अंग्रेजी के “नियमों” के 
संबंध में है अथवा “नियुक्तियों” के संबंध में। मैं नहीं समझ पाया कि राज्यपाल 
उच्च न्यायालय तथा लोक सेवा आयोग से परामर्श करके नियम बनायेगा अथवा 
नियुक्तियां करेगा। मेश यह मत है कि लोक सेवा आयोग, तथा उच्च न्यायालयों 
से परामर्श करके नियम भी बनाये जायें और नियुक्तियां भी की जायें। 


*थ्री आर.के. सिधवाः क्‍या मैं यह जान सकता हूं कि मेरे मित्र को अपनी 
ही सरकार तथा अपने ही राज्यपाल का विश्वास नहीं हे? 


*शथ्री ब्रजेश्वर प्रसाद: मेरा प्रान्तीय स्वायत्तता पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। 
इस सिद्धांत को मैं इस सभा में कई बार प्रकट कर चुका हूं। इसकी आवश्यकता 
नहीं है कि मैं पहले बताये हुए कारणों को फिर बताऊं। 


*डॉ. पी.एस. देशमुख (मध्यप्रान्‍्त और बरार : जनरल): मुझे इसकी प्रसन्नता 
है कि आप यह अनुभव करते हें। 


*भ्री ब्रजेश्वर प्रसाद: कुछ समय पश्चात्‌ आप भी यही अनुभव करेंगे। मैं 
यह चाहता हूं कि नियुक्ति, पद-स्थापना तथा पदोन्नति के संबंध में दंडाधीश 
मंत्रिपरिषए के अधीन न रहें। यह स्पष्ट शब्दों में निर्धारित कर देना चाहिये कि 
इस संविधान के प्रारम्भ की तिथि से दो वर्ष के अन्दर यह सुधार कर दिया 
जाना चाहिये। इस अनुच्छेद में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि यह सुधार कब 
किये जायेंगे। मैं अनुच्छेद 209-डः का हवाला दे रहा हूं। 
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इस अनुच्छेद के साथ एक और निर्बन्धन रखा गया है। जो शब्द प्रयुक्त हें 
वे ये हैं: “ऐसे अपवादों और रूपभेदों के अधीन रह कर जैसे कि अधिसूचना 
में उल्लिखित हों।” श्रीमान्‌ू, राजनैतिक शक्ति तथा पक्षपात की आकांक्षा पर आवरण 
डालने के लिये ही प्रशासन संबंधी कठिनाइयों का बहाना बनाया जाता है। मैं नहीं 
चाहता कि इस निर्बन्धन को इस अनुच्छेद में स्थान दिया जाये। मैं इस प्रकार 
के विचार इसी कारण रखता हूं कि प्रान्तीय प्रशासन को दोषों से मुक्त करने की 
आवश्यकता है। इससे वैयक्तिक स्वातंत्रय स्वतः प्राप्त हो जायेगा। जिन सुधारों का 
मैंने सुझाव रखा है यदि उन्हें स्थान दिया गया तो उनसे राज्य की नींव सुदृढ़ 
होगी और भारत में सभी सरकारों के प्रति वफादारी की भावना जागृत होगी। 


*श्री पी.एस. नटराज पिल्‍ले (त्रावणकोर राज्य): श्रीमानू, एक सन्देह को दूर 
कराने के लिये ही मैं अपनी जगह से उठा हूं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्‍या 
इस अनुच्छेद का उद्देश्य यह है कि अनुसूची 3 में उल्लिखित राज्यों पर अनुच्छेद 
209-क के उपबन्ध लागू न हों, अथवा क्‍या वे उन पर लागू होंगे? 


*आ्री आर.के. सिधवा: मेरे संशोधन में यह कहा गया हे। 


*भ्री पी.एस. नटराज पिल्ले: अनुच्छेद क, ख और छ में “राज्य का 
राज्यपाल” शब्द प्रयुक्त हैं और “राजप्रमुख” शब्द नहीं रखा गया है। किन्तु पंडित 
ठाकुर दास भार्गव ने जो संशोधन उपस्थित किये थे उनमें से, मेरे विचार से, एक 
में यह सुझाव रखा गया था कि ये अनुच्छेद अनुसूची 3 में उल्लिखित राज्यों 
पर भी लागू होने चाहिये। मैं यह स्पष्टतया जानना चाहता हूं कि क्‍या ये अनुसूची 
3 के राज्यों पर भी लागू होंगे और यदि लागू होंगे तो मैं चाहता हूं कि आवश्यक 
परिवर्तन किये जायें। 


जहां तक श्री चालिहा के संशोधन का संबंध अधीन-न्यायपालिका से है मैं 
उसका भी समर्थन करना चाहता हूं। जहां तक मेरे राज्य का संबंध है वहां जो 
भूमि-संबंधी विधियां तथा विशेष रीतिरिवाज प्रचलित हैं उनके कारण और धन के 
आदान-प्रदान की भी जो प्रथा है उसके कारण भी इसकी आवश्यकता है कि 
उन वकीलों में से ही लोग नियुक्त किये जायें, जो वहां क्षेत्राधिकार रखने वाले 
उच्च न्यायालयों में वकालत करते हैं। यदि प्रयुक्त शब्द ही स्वीकार कर लिये 
गये तो किसी भी उच्च न्यायालय में वकालत करने वाले वकील किसी भी 
उच्च न्यायालय में नियुक्त किये जा सकते हैं। जब तक आप उच्च न्यायालयों 
के वकीलों की नियुक्ति को उसके क्षेत्राधिकार के जिला न्यायालयों तक ही सीमित 
नहीं करेंगे तब तक बहुत कठिनाइयां उठा खड़ी होंगी। मैं यह चाहता हूं कि इस 
सुझाव पर विचार किया जाये। 


“माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः अन्त में बोलने वाले वक्ता महोदय ने 
जो कुछ कहा है उसके संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह अध्याय प्रान्तीय 
संविधान का अंग होगा और बाद को भाग 3 में के राज्यों के संबंध में जो अंश 
है उसमें भी हम इसी प्रकार की भाषा रखने का प्रयास करेंगे। 
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[माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर] 


दो संशोधनों की व्याख्या की आवश्यकता है जिनमें से एक श्री चालिहा के 
नाम से है और दूसरा पंडित कुंजरू के नाम से है। 


मुझे खेद है कि श्री चालिहा ने जो संशोधन उपस्थित किया है उसे मैं दो 
कारणों से स्वीकार नहीं कर सकता। एक कारण यह है कि, जैसाकि उनके संशोधन 
का उद्देश्य है, हम विधि द्वारा किसी प्रकार की प्रान्तीयता को जन्म नहीं देना चाहते। 
इसके अतिरिक्त उनके संशोधन को स्वीकार करने से प्रान्त ही कठिनाई में पड़ 
जायेंगे, क्योंकि सम्भव है उन्हें ऐसे लोग मिलें जिनमें शिक्षा-संबंधी अर्हता हो, परन्तु 
सम्भव है ऐसे लोग न मिलें जो उच्च न्यायालय में नियुक्त होने की योग्यता रखते 
हों। मेरे विचार से अच्छा यह होगा कि इस संबंधित प्राधिकारी को आवश्यक अर्हता 
होने पर लोगों को नियुक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता दें। इसलिये मैं इस संशोधन 
को स्वीकार नहीं कर सकता। 


मेरे मित्र पंडित कुंजरू ने जो संशोधन उपस्थित किया है उसमें, मेरे विचार 
से, एक छोटा प्रश्न उठाया गया है, और वह यह है कि क्या जिला-न्यायाधीशों 
की पदस्थापना और पदोन्नति राज्यपाल के हाथ में, अर्थात्‌ सामयिक सरकार के 
हाथ में होनी चाहिये, अथवा इसका अनुच्छेद 209-ग में उल्लेख करके इसे 
उच्च न्यायालय को सौंप देना चाहिये। 935 के भारत शासन अधिनियम में जो 
उपबन्ध था उसके अधीन जिला-न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदस्थापना तथा पदोन्नति 
राज्यपाल ही करता था। जिला-न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदस्थापना तथा पदोन्नति करने 
की शक्ति उच्च न्यायालय को नहीं प्राप्त थी। मेरे मित्र श्री कुंजरू ने देखा होगा 
कि हमने भारत शासन अधिनियम के उस उपबन्ध में बहुत रूपभेद किया है क्योंकि 
हमने यह शर्त रखी है कि जिला-न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदस्थापना तथा पदोन्नति 
के संबंध में उच्च न्यायालयों से परामर्श किया जायेगा। इसलिये मतभेद केवल 
इस संबंध में हे कि क्‍या जिला-न्यायाधीशों को छोड़कर अधीन-न्यायिक-सेवा के 
लोगों को ही पद स्थापना, पदोन्नति, छुट्टी आदि के संबंध में उच्च न्यायालयों 
को एकाधिकार प्राप्त हो अथवा क्‍या उन्हें इस विषय में जिला-न्यायाधीशों सहित 
सभी अधीन न्यायाधीशों के संबंध में क्षेत्राधिकार प्राप्त हो। मेरे विचार से हमने 
जिस बीच के मार्ग का अनुसरण किया है वह बहुत ही उपयुक्त है। अन्ततोगत्वा 
केवल इतना अन्तर रह जायेगा कि अधीन न्यायाधीशों के संबंध में पद स्थापना, 
पदोन्नति अथवा छुट्टी के बारे में उच्च न्यायालय अधिसूचना निकालेगा और 
जिला-न्यायाधीशों के संबंध में यह अधिसूचना सचिवालय निकालेगा। यदि आधारभूत 
अथवा सारवान बातों को देखा जाये तो कोई अन्तर नहीं है। जिला-न्यायाधीशों को 
उच्च न्यायालय का संरक्षण प्राप्त रहेगा क्योंकि उससे अवश्य ही परामर्श करना 
होगा। मेरे विचार से इससे सभी आवश्यकतायें पूरी हो जाती हैं। 


“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 


“ऊपर के संशोधन संख्या 20 में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 209-क के खण्ड 
(2) में “5८ए४थ ८०५5” (सात वर्ष) शब्दों के बाद “आआ0॥60 ४५! (सूचीबद्ध) 


संविधान का मसौदा [2485 
शब्द रखे जायें और '०४१०” (वकील) शब्द के बाद (हिन्दी में पहले) 
6 पांशा (0प 6 इच्वॉ2 ता 8965 रूटसंञाए [एांडक॑ंणांणा5? (क्षेत्राधिकार 
रखने वाले राज्य अथवा राज्य के उच्च-न्यायालय का) शब्द रखे जायें।” 

संशोधन गिर गया। 


“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 


“ऊपर के संशोधन संख्या 20 में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 209-डः में जहां 
५789” (दे सकेगा) शब्द पहली बार आया है वहां उसके बाद (हिन्दी में 
पहले) ४ था» #7०' (किसी समय) शब्द रखे जायें।” 


संशोधन गिर गया। 
“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि; 


“ऊपर के संशोधन संख्या 20 में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 209-डछ के अन्त 
में यह परन्तुक जोड़ दिया जाये: 


“ए0ण946९0 90 6 (0एशआ॥0०' 0' ॥6 पर 38 6 ०७६४९ 789 06 8॥|,--- 


(0) ॥ ॥6 ८85४९ 0ए[ 9965 गाशा।णालव ॥ ?एव एी ॥6 फाड़ 82०6 शीट 


॥6 9[056 ए 66 ए९क४$ #07 ॥6 ८ए्रशार्शाशा एण 58 (णाधपा0णा), ॥ ॥6 
स्‍.29$8]4प्रा2 ण ॥॥6 98908 (355९5 3 7250]प॥0 7९2८0रञाशावारश 6 गरंताए ए 
5ाती कारलाणा, ण॒ ॥70 इप्रटी 7250प॥0 5 09552८6 थीं ॥6 ]9[056९ 0 शा ए८थवा$ 
म707 6 ०07ञाशाल्शाश णए ॥॥5 (7णारापराणा;, 276 


(॥) ॥ ॥6 285४९ एस 9965 गरलाणालता एशा वा ए ॥6 फ्राश 82९06 शीट 


॥6 49[0$6 0 $5९ए९॥ ९5 #0ा ॥6 ८2ए्गरशाशार्शाशला एण 5 (7णाशपा07॥, ॥ ॥6 
स्‍.29$8]4प्रा2 ण ॥6 98906 (355९5 3 7९50]प0 7९207राशावाश 6 गंताए ए 
5पता काब्टाणा भाव 70 इपटी 7280प॥07 458 95520, वीं 06 ]9[05$6 एी शा ए८ध५ 
गणा ॥6 ८ण्शधलशार्श्ाला ण का5$ (णाशापा0णा), 99 छप)॥6० ॥07॥0९200 747९ 
5ाला कार्टाणा$5. 7 


[परन्तु राज्यपाल अथवा राजप्रमुख- 


(।) प्रथम अनुसूची के भाग | में उल्लिखित राज्यों के संबंध में, इस 
संविधान के प्रारम्भ से तीन वर्ष पश्चात्‌, यदि राज्य का विधान-मंडल 
कोई ऐसा प्रस्ताव पारित करे जिसमें इस प्रकार के निदेश की 
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[ अध्यक्ष ] 


सिफारिश की गई हो, अथवा यदि कोई ऐसा प्रस्ताव पारित नहीं किया 
गया हो, तो इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष पश्चात्‌ और- 


(2) प्रथम अनुसूची के भाग (3) में उल्लिखित राज्यों के संबंध में, इस 
संविधान के प्रारम्भ से सात वर्ष पश्चात्‌ यदि राज्य का विधान-मंडल 
कोई ऐसा प्रस्ताव पारित करे जिसमें इस प्रकार के निदेश की 
सिफारिश की गई हो और यदि कोई ऐसा प्रस्ताव पारित न किया 
गया हो तो इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष पश्चात्‌, लोक 
अधिसूचना द्वारा ऐसे निदेश देगा।] 


संशोधन गिर गया। 
“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 


“सूची । (आठवां सप्ताह) के संशोधन संख्या 20 में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 
209-क के खण्ड () के अन्त में यह जोड़ दिया जाये:- 


जाल गलशर75 कॉीलिशारर एण कृुगर॑ुंणा 7223काए था १0णा7स्‍शा। 760एट्शा 
6 (00ए&ग0ः 9 रिप्राक ण 6 996 भाव ॥6 ज्ाशाी (0प्रॉा, ॥6 0तञ707 ए 
6 [ण्रगालः आ9। 96०घवा।. 7 


[जब कभी किसी नियुक्ति के संबंध में राज्य के राज्यपाल अथवा राजप्रमुख 
और उच्च न्यायालय के बीच मतभेद हो तो राज्यपाल अथवा राजप्रमुख का 
मत प्रभावी होगा।] 


संशोधन गिर गया। 


“अध्यक्ष: पंडित कुंजरू ने दो संशोधन उपस्थित किये हैं, संशोधन संख्या 32 
तथा 33। प्रस्ताव यह है कि: 


“सूची । (आठवां सप्ताह) के संशोधन संख्या 20 में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 
209-क के खण्ड (]) में से 'क्रात ॥8९ 70०8गरा९ कथात ]णाणांणा एी (तथा 
उनकी पद स्थापना और पदोन्नति) शब्द निकाल दिये जायें।” 


संशोधन गिर गया। 


संविधान का मसौदा [2487 
“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 


“सूची । (आठवां सप्ताह) के संशोधन संख्या 20 में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 
209-ग में हटा ० ०४४०! (छुट्टी देने) शब्दों के पश्चात्‌ (हिन्दी में अनुच्छेद 
के आरम्भ में) 'कंडगंठ |[ए१९०५ 7 भाए 598० भ११! (किसी राज्य के 
जिला-न्यायाधीश और) शब्द रखे जायें।” 


संशोधन गिर गया। 
“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 


“प्रस्तावित अनुच्छेद 209क, 209ख, 209ग, 209घ तथा 209ड संविधान के 
अंग बना लिये जायें।” 


प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। 


अनुच्छेद 209क, 209ख, 209ग, 209घ तथा 209ड संविधान 
के अंग बना लिये गये। 


अनुच्छेद 245 
*अध्यक्ष: यह सुझाव रखा गया है कि हम आज अनुच्छेद 25 को उठायें। 
*थ्री ब्नजेश्वर प्रसाद: श्रीमान्‌, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं किः 


“संशोधनों की सूची के संशोधन संख्या 2732 से लेकर संशोधन संख्या 2737 
के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये: 


'अनुच्छेद 275 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये: 


25. () एज छाातज 59०सलॉ०व का एथआा7।४ ए ॥6 फ्राड 80०0०१7९ ॥0 काए 
णाशा लाजाण'ज ८णागा[ए5९९व जाता ॥6ठ्रॉाण'ए एण गाता 9पा ॥0 9०लॉीी०१]॥ 4 
92९०॥९०११पर€ 9] 96 बवाल 99 ग€ शिल्गंवदा जा गरंड तंडइटालांणा संतरद 
काल्लीए ० बलाए पाठपशी ३ (कार्ट एगागरांडशंगाल' 0 007 3पर॥079 (0 9९ 
भ[ल्‍700॥7/26 9५ ॥ग. 


(2) ॥॥6 (यार (णगरी$च्अणाल' 0 7०॥6०7 8प॥079 (0 068 ॥[007/2०0 99 ॥९€ 
शमिल्गंवला का भंड तवांइललाणा आयी 06 ॥6 4९0629208० ण ॥6 ?€8४9९०%ा ए्ञ॥0 आधा 
]9ए९ ॥6 छ0ए0 जा की5 तंइटालाणा 40 765प्रा8 9 70त79 $5प्रत] छ90फर८5$ 38 ॥6 
गर5$2९॥ 30 ९०0०7९०7॥7९१. 
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[ श्री ब्रजेश्वर प्रसाद] 


(3) ॥श6 ?टशंवला 9 43ए6 ॥6 90एछ0/ 00 (8९6 काए 947 ण ॥6 एञा0ता ए 
वावा4॥ प्राव्ष ग5 गाता 38प079 भाव ॥9ा३2शाला 709 >4लाए व वी शि्ा 
7७ ० व6 घाड $8९०९०१076. 


(4) [२० ७० ण ए्राभाशा ॥9 ॥[0क्‍9 00 भाजे शागोणणए का एथ्वा ४ ० ॥6 
गिड 80९१6 प्रा।655 6 शंका वा ॥ं5 तंडइललाणा एप छफस्‍6 ॥णगी९एश्ञाणा 50 
का€ठा$ भाव ॥6 श्गंवला का शंणाएश इप्ला 3 करा्यांणा जाती 7259९2९॥0 भाए 0८० 
]39 काला 40 6 46 शवों] जा ॥5 [(॥0270णा 00 ॥6 8छ7राणां5 की एथा [ए ० 
6 गाश 8ल०१76 ० 0 भाए कफ्ुल्लाी९व ऊक्ाा गीला, ॥3ए6 रालिए इप्रस्‍]०९० ०0 
5प्रए0)] टल्क7णा5$ ० 704ी९४॥०5$ 35 ॥6 5 7. 


(5) ॥श6 शट्शंवला 939 वा 35 तंड$डटाशाणा 7476 762797058 0 ॥6 [908९९, 
०१ भाव 2004 20एथ्गाशशा 0० काए पता शातरातज था0व क्राए 22प970ण05 50 
]79846 7749 70.9९॥| ० भाशाव भाज 3९ ण ॥6 एथ्याक्राशा 0 भाए स्ांगाएश 9ए 
जाांता 4$ 0 6 गाल गाए काए0०0॥6 00 उप राग 24, जाशा छ9 
#णापराशभ०१त 99 ॥6 65007, भत] ॥8ए6 ॥6 $क्चा॥2 0९6 भाव टाहल्टा 35 भा ९ 
ण शिगीभाशा, 7 


[25. () प्रथम अनुसूची के भाग 4 में उल्लिखित किसी राज्य-द्षेत्र का 
तथा भारत राज्य-क्षेत्र में समाविष्ट, किन्तु उस अनुसूची में अनुल्लिखित, 
किसी अन्य राज्य-क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति स्वविवेक से या तो स्वयं 
करेगा या अपने द्वारा नियुक्त किये जाने वाले मुख्य आयुक्त या अन्य 
प्राधिकारी के द्वारा कार्य करेगा। 


(2) राष्ट्रपति के द्वारा स्वविवेक से नियुक्त होने वाला मुख्य आयुक्त अथवा 
अन्य प्राधिकारी राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होगा, जिसे स्वविवेक से ऐसी 
शक्तियों को स्वीकार करने अथवा उनमें रूप-भेद करने की शक्ति 
होगी जिन्हें उसने स्वयं प्रदान की हो। 


(3) राष्ट्रपति को भारतीय संघ के किसी भाग को प्रथम अनुसूची के 
भाग 4 में रखकर अपने ही प्राधिकार तथा प्रबन्ध में ले लेने की 
शक्ति होगी। 


(4) संसद का कोई अधिनियम प्रथम अनुसूची के भाग 4 में के किसी 
राज्य-क्षेत्र पर लागू नहीं होगा, जब तक कि राष्ट्रपति स्वविवेक से 
लोक अधिसूचना द्वारा इस प्रकार का निदेश न दे और किसी 
अधिनियम के संबंध में इस प्रकार का निदेश देने में यह भी निदेश 
दे सकता है कि जब वह अधिनियम प्रथम अनुसूची के भाग 4 
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में के राज्य-क्षेत्रों पप अथवा उनके किसी उल्लिखित भाग पर लागू 
होगा तो वह ऐसे अपवादों तथा रूपभेदों के साथ प्रभावी होगा जिन्हें 
वह उचित समझे। 


(5) राष्ट्रपति ऐसे किसी राज्य-क्षेत्र की शान्ति, सुव्यवस्था और सुशासन 
के लिये स्वविवेक से विनियम बना सकेगा तथा इस प्रकार बना 
हुआ कोई विनियम, संसद-निर्मित किसी विधि का अथवा किसी 
वर्तमान विधि का जो ऐसे राज्य-क्षेत्र में तत्समय लागू है, निरसन 
या संशोधन कर सकेगा तथा राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित होने पर उसका 
उस राज्य-क्षेत्र पर लागू संसद-अधिनियम के जैसा ही बल और प्रभाव 
होगा।] 


श्रीमान्‌ु, मैं उसे बिना कुछ व्याख्या किये हुए उपस्थित करता हूं। 


*शथ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: श्रीमान्‌ु, मुझे सभा के सामने केवल एक मामला 
रखना है और सभा के द्वारा मैं उसे संबंधित प्राधिकारियों तक पहुंचाना चाहता हूं। 
यह अनुच्छेद उन क्षेत्रों के संबंध में है जिनकी गणना अनुसूची | के भाग 4 
में की जायेगी और जो सीधे-सीधे केन्द्रीय सरकार के प्रशासन के अधीन होंगे। 
मैं यह चाहता हूं कि एक विशेष क्षेत्र जो इस समय संविधान के मसौदे की अनुसूची 
। के भाग 4 में सम्मिलित नहीं है उसमें सम्मिलित किया जाये। जो क्षेत्र मेरे 
ध्यान में है वह अस्थायी रूप से अनुसूची 5 में मद्रास के अधीन रखा गया था। 
सभा ने अनुसूची 5 के संबंध में जो संशोधन स्वीकार किया है उसके अनुसार 
यह राष्ट्रपति के लिये छोड़ दिया गया है कि वह जिन क्षेत्रों को चाहे अनुसूची 
5 में सम्मिलित करे। मैं उन द्वीपों की चर्चा कर रहा हूं जो लक्केडिव द्वीप कहे 
जाते हैं जिनमें मिनिकाई तथा अमीनदीवी द्वीप भी हैं। यह द्वीपसमूह भारत के पश्चिम 
में अरब सागर में हैं। ये द्वीप अनुसूचित क्षेत्र समझे जाते हैं और इनका प्रशासन 
मद्रास सरकार के हाथ में है। 


मैंने यह सुझाव रखा है कि इन द्वीपों का प्रशासन केन्द्र को अपने हाथ में 
ले लेना चाहिये। इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं मद्रास सरकार द्वारा इन द्वीपों 
के प्रशासन पर आक्षेप कर रहा हूं। वास्तव में तथ्य यह है कि ये द्वीप मद्रास 
के तट से बहुत दूर हैं और वहां की प्रान्तीय सरकार के पास इस प्रकार के 
क्षेत्र के प्रशासन की देख रेख के लिये पर्याप्त साधन नहीं हैं क्योंकि उनके पास 
न तो कोई सामुद्रिक पोत हैं और न वहां कोई निजी वाणिज्यिक पोत है। जहां 
तक मुझे ज्ञात है इस समय वहां साल में एक बार एक सब-कलेक्टर एक 
चिकित्सा-संबंधी अधिकारी के साथ जाता है। मद्रास सरकार का इन द्वीपों के साथ 
केवल इतना ही सम्पर्क है। मैं इस समय इन द्वीपों के सामरिक महत्व पर जोर 
नहीं देना चाहता। उनका सामरिक महत्व हो या न हो किन्तु यह स्पष्ट है कि 
इन द्वीपों के प्रशासन को प्रान्तीय सरकार को सौंपने का विचार एक पुरातन विचार 
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[ श्री टी.टी. कृष्णमाचारी ] 


था। प्रान्तीय सरकार को इनके प्रशासन की जिम्मेदारी लेने में कठिनाई हो सकती 
है। इसलिये इस व्यवस्था को जारी नहीं रखना चाहिये। चाहे इन टद्वीपों का संघ 
के लिये भविष्य में कोई भी महत्व क्‍यों न हो, इनके प्रशासन की जिम्मेदारी 
को केन्द्र को उसी प्रकार स्वीकार करना चाहिये जेसे वह उन क्षेत्रों की जिम्मेदारी 
स्वीकार किये हुए है जो अनुच्छेद 2/5 के अधीन होते हैं और जिनका अनुसूची 
7 के भाग 4 में उल्लेख हेै। 


मैं आशा करता हूं कि संविधान सभा का सचिवालय इन सुझावों को संबंधित 
अधिकारियों के पास भेजेगा और जब हम अनुसूची | के भाग 4 को उठायेंगे 
तो संबंधित मंत्रालय के परामर्श के अनुसार यथोचित संशोधन किये जायेंगे। 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: श्रीमान्‌ू, मुझे कुछ नहीं कहना हे। 


*सरदार हुकम सिंह: श्रीमान्‌, मुझे कोई संशोधन उपस्थित नहीं करना है। मुझे 
इस अनुच्छेद के खण्ड (2) पर एक आपत्ति है और उसकी ओर मैं मसौदा-समिति 
के अध्यक्ष का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मुझे यह प्रतीत होता है कि इसकी 
शब्दावली से संसद की सर्व-सत्ता का अल्पीकरण होता है। मैं उनसे प्रार्थना करता 
हूं कि यदि सम्भव हो तो इन शब्दों को बदल दिया जाये। प्रयुक्त शब्द इस प्रकार 


“राष्ट्रपति ऐसे किसी राज्य-क्षेत्र की शान्ति और सुशासन के लिये विनियम 
बना सकेगा तथा इस प्रकार बना हुआ कोई विनियम, संसद्‌-निर्मित किसी विधि 
का निरसन या संशोधन कर सकेगा।” 


मुझे इस उपबन्ध पर आपत्ति है कि राष्ट्रपति संसद-निर्मित किसी विधि का 
संशोधन कर सकेगा, यद्यपि हम यह कहते हैं कि संसद सर्वसत्ताधिकारी है। यदि 
हम यह कहें कि विनियम में यह उपबंधित होगा कि ऐसे राज्य-द्षेत्र में 
संसद-अधिनियम लागू नहीं होगा अथवा वह ऐसे राज्य-क्षेत्र में रूप-भेद के साथ 
लागू होगा। 


मैं इसे केवल मसौदा-समिति के सभापति के ध्यान में लाना चाहता हुं। 


“अध्यक्ष: सरदार हुकम सिंह ने पैरा 2 के संबंध में कुछ सुझाव रखे हें। 
वे यह कहते है कि यह कहने से कि राष्ट्रपति संसद-निर्मित विधि का निरसन 
अथवा संशोधन करेगा, संसद के प्राधिकार का अल्पीकरण होता है और यह सुझाव 
रखते हैं कि शब्दावली में इस प्रकार रूप-भेद करना चाहिये कि संसद की शक्ति 
किसी के अधीन न होने पाये। 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः स्थिति यही है। यह एक प्रकार का 
अनुकूलन है। आसाम के स्वायत्तशासी जिलों के संबंध में आसाम के राज्यपाल 
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को जब कभी वह इसकी आवश्यकता देखे, संसद-निर्मित विधियों का इसी प्रकार 
अनुकूलन करने की शक्ति प्राप्त है। कुछ विशेष प्रकार के राज्य-क्षेत्रों में 
संसद-निर्मित विधि पूरी की पूरी लागू नहीं की जा सकती और उसे वहां के 
अनुकूल बनाना होगा। 


*सरदार हुकम सिंह: श्रीमानू, क्या यह उत्तर पर्याप्त है? मेरा यह सुझाव था 
कि इस कथन से कि राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित अधिनियम का निरसन करेगा, 
संसद की सर्व सत्ता का अल्पीकरण होता है। 


*अध्यक्ष: सुझाव एक शब्द के संबंध में हे, शक्ति के संबंध में नहीं है। 


“माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: राष्ट्रपति संसद का ही एक अंश हे। इससे 
कोई कठिनाई नहीं होती। 


*अध्यक्ष: अब में श्री ब्रजेश्वर प्रसाद के संशोधन पर मत लूंगा। 
प्रस्ताव यह है कि: 


“संशोधनों की सूची के संशोधन संख्या 2732 से लेकर संशोधन संख्या 2737 
के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये: 


अनुच्छेद 2!5 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये: 


“25, () ॥9 &राण'जछ 59९लॉी०१ ॥ एथशा ।४ 0 06 जाई 800०076 था था 
णाशा लाजाण'ए ८णा[ए5९९ जाता ॥6 ठ्रॉण'ए एण गाता 9पा ॥0 छ०ली०१]॥ 4 
92९०॥९०११पर४ ॥9 96 बता]शशार्व 99 6 शिल्गंवदा जा गरंड तंडइटालांणा शंतरील 
काल्लीए ण बलाए पाठपशी ३ (कार्ट एगागरंडइञंगाश' ०0 007 3पर॥079 (0 92 
भ[ू700॥7स्‍/26 9५ ॥ग. 


(2) ॥॥6 (यार्ल (णगरा5$च४वणाश' 0 ०8० 3प]079 00 08 ॥007/20 99 ॥€ 
शमिल्गंवला जा गरंड वंडइटालांगा आबी। 96 ॥6 १2॥89906 णए 6 शंका जरी0 आधा 
]9ए९ ॥6 छ0ए0ा वा 5 तांइटालाएणा 40 765प्रा782 9 70979  5प्र०0) 90८5 385 ॥6 
गर5९॥ 30 ९०0०7श९ा[॥९0. 


(3) ॥॥€ ?#टडंवा आ4। 493ए6 ॥6 90फछ/ 00 (86 का 947 ण ॥6 एञाता ए 
वावा4॥ प्रावेक्ष 5 गाता 3प079 भाव ॥9॥ा32शाला 709 >टाए व वी शि्रा 
7७ ० वा6 घाड $8९००१76. 


(4) [२० ७८० ण एग्रागाशा 9 ॥[0क्‍9 0 भाजे श्ाणण वा एथ्वा ४ ०0 ॥6 
गिडा 8टा९०व6 प्रा।055 6 श€छंवदा का कांड तंडइललाणा एप छएफ)स्‍र ॥णगीटब्ांणा 50 
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[ अध्यक्ष ] 


का€टा5 भाव ॥6 शट्गंवला का शंजाएश इप्ला 3 कार्याणा जाग 72599९2८॥0 भाए 0८ 
]39 काला 40 6 46 शवों गा ॥5 ॥[[॥0270णा 00 ॥6 8छराणा5 की एथशा ए ० 
6 माई 80ा०त76, 9 0 भाए। फरलील्व >था पीला, 3ए९ सील 5प0]०९ ० 
5प्रए0] «छटल्क7णा5$ ० 704ी९४॥0०5$ 35 ॥6 5 7. 


(5) ॥॥6 शट्शंवदा ॥939 वा 35 तंडटाशाणा 7476 7९279705 0 ॥॥6 [008९९, 
09 भाव 2074 20एथ्गाशशा 0० भाए इडप्ता शावागज भाव कराए 29परभाणा5 50 
]79846 7749 7006॥| ० भाशाव भाज 3९ ण 6 एथ्याक्राशा। 0 भाए स्ांगाए 9ए 
जाांदा 4$ 00 6 धार छाए भूण)॥९040]6 00 5प्रता (शातरात7 व ज़ीशा [णाप- 
2220 99 ॥6 श<5007, 509॥] ॥3ए९ ॥6 $क्चा72 (ण९९ था टॉलिटा 35 था 2 ०0०) 


डक 


ए्ा9ाशा. 


[25. () प्रथम अनुसूची के भाग 4 में उल्लिखित किसी राज्य-श्षेत्र का 
तथा भारत राज्य-क्षेत्र में समाविष्ट किन्तु उस अनुसूची में अनुल्लिखित 
किसी अन्य राज्य-क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति स्वविवेक से या तो स्वयं 
करेगा या अपने द्वारा नियुक्त किये जाने वाले मुख्य आयुक्त या अन्य 
प्राधिकारी के द्वारा कार्य करेगा। 


(2) राष्ट्रपति के द्वारा स्वविवेक से नियुक्त होने वाला मुख्य आयुक्त अथवा 
अन्य प्राधिकारी राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होगा, जिसे स्वविवेक से ऐसी 
शक्तियों को स्वीकार करने अथवा उनमें रूप भेद करने की शक्ति 
होगी जिन्हें उसने स्वयं प्रदान की हों। 


(3) राष्ट्रपति को भारतीय संघ के किसी भाग को प्रथम अनुसूची के 
भाग 4 में रखकर अपने ही प्राधिकार तथा प्रबन्ध में ले लेने की 
शक्ति होगी। 


(4) संसद्‌ का कोई अधिनियम प्रथम अनुसूची के भाग 4 में के किसी 
राज्य-क्षेत्र पर लागू नहीं होगा जब तक कि राष्ट्रपति स्वविवेक से 
लोक-अधिसूचना द्वारा इस प्रकार का निदेश न दे और किसी 
अधिनियम के संबंध में इस प्रकार का निदेश देने में यह भी निदेश 
दे सकता है कि जब वह अधिनियम प्रथम अनुसूची के भाग 4 
में के राज्य-क्षेत्रों पप अथवा उनके किसी उल्लिखित भाग पर लागू 
होगा तो वह ऐसे अपवादों तथा रूपभेदों के साथ प्रभावी होगा जिन्हें 
वह उचित समझे। 


संविधान का मसौदा [2493 


(5) राष्ट्रपति ऐसे किसी राज्य-क्षेत्र की शन्ति, सुव्यवस्था और सुशासन के 
लिये स्वविवेक से विनियम बना सकेगा तथा इस प्रकार बना हुआ 
कोई विनियम, संसद-निर्मित किसी विधि का अथवा किसी वर्तमान 
विधि या, जो ऐसे राज्य-क्षेत्र में तत्समय लागू है, निरसन या संशोधन 
कर सकेगा तथा राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित होने पर उसका उस 
राज्य-क्षेत्र पर लागू संसद-अधिनियम के जैसा ही बल और प्रभाव 
होगा।] 


सशोधन गिर गया। 
“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 
44 संवि' धान - जाये १४ 
अनुच्छेद 2!5 संविधान का अंग बना लिया जाये। 
प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। 


अनुच्छेद 275 संविधान का अंग बना लिया गया। 


अनुच्छेद 303 
*अध्यक्ष: अनुच्छेद 303। अब हम परिभाषाओं वाला अनुच्छेद 303 उठा सकते 
हैं। 
*माननीय डॉ. बी,आर. अम्बेडकरः अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित 
करता हूं कि: 
“अनुच्छेद 303 के खण्ड (]) का उपखण्ड (ग) निकाल दिया जाये।” 


अध्यक्ष: में अभी यह पूछने जा रहा था कि क्‍या हम इस अनुच्छेद पर 
भी उसी प्रकार विचार न करें जैसे हमने अनुसूची 7 की सूचियों पर विचार किया 
था और एक एक मद को उठाकर उसे पारित किया था। 


मैं मदों को उसी क्रम से उठाऊंगा जिस क्रम से वे मसौदे में दी हुई हें। 
संशोधनों की सूची के अंक 2 का संशोधन संख्या 32 उपस्थित किया जा सकता 
है। 


*भ्री एच.वी. कामतः वह एक शाब्दिक संशोधन है। मैं उसे मसौदा समिति 
के विचारार्थ छोड देता हूं। 


(संशोधन सख्या 3272 और 32॥3 उपस्थित नहीं किये गये।) 
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“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 
“खण्ड (]) का उपखण्ड (क) अनुच्छेद 203 का अंग बना लिया जाये।” 
प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। 


“माननीय डॉ. बी,आर, अम्बेडकर: उपखण्ड (ख) के संबंध में में कुछ 
निवेदन करना चाहता हूं। आरम्भ में हमने संविधान में दो भाग रखने का प्रस्ताव 
रखा था जिनमें कुछ समुदाय अनुसूचित जातियों के रूप में परिगणित किये गये 
थे और कुछ समुदाय अनुसूचित आदिम-जातियों के रूप में परिगणित किये गये 
थे। अब हम इन दो भागों को निकालने का प्रस्ताव रख रहे हैं। हमने यह विचार 
किया कि इनके फलस्वरूप संविधान पर बहुत भार पड़ जायेगा और अच्छा यह 
होगा कि इस उद्देश्य की पूर्ति राष्ट्रपति के आदेश द्वारा की जाये। इस समय हमारा 
प्रस्ताव यही है। इस दशा में, मेरे विचार से, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित 
आदिम-जातियों की परिभाषा-संबंधी खण्ड संविधान के किसी अन्य भाग में रखने 
होंगे और उन्हें एक अनुच्छेद में ही स्थान देना होगा जिसमें यह कहा जायेगा कि 
राष्ट्रति इसकी परिभाषा करेगा कि अनुसूचित जातियां कौन हैं और अनुसूचित 
आदिम-जातियां कौन हें। अनुच्छेद 296 तथा 299 के संबंध में भी जो स्थगित 
रखे गये हैं, यह प्रश्न उठाया गया है। सम्भव है कि उन उपबन्धों के साथ उपखण्ड 
(ख) और (ग) में उल्लिखित “आंग्ल-भारतीय” और “भारतीय ईसाई” शब्दों की 
परिभाषाओं पर भी विचार करना पड़े। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इन्हें इस 
समय स्थगित रखा जाये। 


*श्री वी.आई. मुनिस्वामी पिल्‍ले (मद्रास : जनरल): अनुसूचित जातियों आदि 
के संबंध में सभी उपबन्ध स्थगित रखे जायें। 


*अध्यक्ष: में समझता हूं कि सभा इसके लिये सहमत है कि मद (ख) और 
(ग) पर इस समय विचार नहीं किया जाये। 


(उपखण्ड (ख) और (ग) स्थगित रखे गये।] 
“अध्यक्ष; मद (घ) के संबंध में कोई संशोधन नहीं है। 
प्रस्ताव यह है किः 
“उपखण्ड (घ) स्वीकार कर लिया जाये।” 
प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। 
। शक ननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः श्रीमान्‌, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता 
हूं किः 


“अनुच्छेद 303 के खण्ड (]) का उपखण्ड (ड) निकाल दिया जाये।” 
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“अध्यक्ष: अब कोई मुख्य न्यायाधीश नहीं है। पहले अधीन उच्च न्यायालय 
होते थे जो मुख्य न्यायालय कहे जाते थे और उनमें मुख्य न्यायाधीश होते थे। 
प्रस्ताव यह है किः 


“अनुच्छेद 303 के खण्ड (]) का उपखण्ड (ड) निकाल दिया जाये।” 
संशोधन स्वीकार कर लिया गया। 
खण्ड ॥ का उपखण्ड (छः) अनुच्छेद 309 से निकाल दिया गया। 
(संशोधन सख्या 3279 उपस्थित नहीं किया गया।) 


“अध्यक्ष; अब हम मद (च) को उठाते हैं। इसके संबंध में कोई संशोधन 
नहीं है। प्रस्ताव यह है किः 


“खण्ड (]) का उपखण्ड (च) अनुच्छेद 303 का अंग बना लिया जाये।” 
प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः श्रीमान्‌, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता 
हूं किः 


“अनुच्छेद 303 के खण्ड (]) के उपखण्ड (छ) के स्थान पर यह उपखण्ड 
रखा जाये: 


" (2)  ८07659णकवाश 0जशा<८67,  “टठ7/लक्रजणाकाए फावाशा #ा9ा67 0 
#णा659णाकाए 8967 गाल्था$ ॥ ९४४९४ ए 60फा छप्रणा शण्मालर, फतवा 
996 07 996 35 7439 96 46807॥॥स्‍60 9५9 ॥6 68907 40 96 ॥6 ८ए76- 
5णाकाएश ?07णजारट, ॥6 ०८07९%णाकाए पात॑शा 992० ण ॥6 ८076९599ण48 
990, 38 ॥6 2856 439ए 96, [० ॥6 9भा।टि' 09प056 का तपरशाणा; 7 


[(छ) “तत्स्थानी प्रान्त”, “तत्स्थानी देशी राज्य” अथवा “तत्स्थानी राज्य” से 
संशयात्मक दशाओं में अभिप्रेत हे ऐसा प्रान्त, देशी राज्य, या राज्य जिसे प्रश्नास्पद्‌ 
विशिष्ट प्रयोजन के लिये राष्ट्रपति यथास्थिति तत्स्थानी प्रान्त, तत्स्थानी देशी राज्य 
अथवा तत्स्थानी राज्य निर्धारित करे;] 


इसमें हमने केवल देशी राज्यों को और सम्मिलित किया हे। 


*भ्री एच.वी. कामतः क्‍या हम अब भी “देशी राज्य” और “राज्य” के विभेद 
को बनाये रखना चाहते हैं? 
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*पाननीय डॉ. बी,आर, अम्बेडकर: विभेद इस प्रकार है: अब राज्य से 
अभिप्रेत है संघ का एक अंग। देशी राज्य से अभिप्रेत हे जो संघ के बाहर हे 
किन्तु जिस पर संघ का प्रभुत्व अथवा नियंत्रण है। 


*आ्री आर.के. सिधवाः क्‍या कच्छ का राज्य, जहां अब केन्द्र का प्रशासन 
है “देशी राज्य” है? क्‍या भूपाल भी “देशी राज्य” हे? 


“माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: “देशी राज्य” की परिभाषा बाद को की 


गई है। 


“अध्यक्ष: “देशी राज्य” की परिभाषा आगे संशोधन संख्या 40 में की गई 


है। 


*भ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: यह दिखाई देता है कि सदस्यों को कुछ भ्रम हो 
गया है। “तत्स्थानी प्रान्त” और “तत्स्थानी देशी राज्य” पद संविधान के प्रारम्भ 
से पहले की अवस्था के लिये हैं। “तत्स्थानी राज्य” पद्‌ संविधान के प्रारम्भ के 
पश्चात्‌ प्रयोग में आयेगा। दोनों में केवल इतना अन्तर है। मुझे आशा है कि अब 
इस संबंध में भ्रम नहीं होगा। 


“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 


“अनुच्छेद 303 के खण्ड (]) के उपखण्ड (छ) के स्थान पर यह उपखण्ड 
रखा जाये;- 


99 ७७ 


"(2) णार्क्रगराकाए श॒6णजार6, “८णार्छफ्रञाकाएह फ्का 5967 0 “८एणा8- 
59णका7९7 8967 गाल्क्या$ ज 285९3 ए 40फ्रा इपटा शतठ्जास्‍९९, फावांशा 59670 
9906 35 739 96 १&680ा॥रा720 99 ॥6 श€््वद्ञा [0 068 ॥6 ८ण7९४9णाक्षा? 
शिण्मणारट, 06 ०ण/९5%जावाए परवरशा 596 ण ॥6 ०णा९णाकाए 8406, 35 
॥6 ९85४९ 739 98, [० ॥6 भार 9प्र0056 का तुपशाणा; 7 


“[(छ)] “तत्स्थानी प्रान्त”, “तत्स्थानी देशी राज्य” अथवा “तत्स्थानी राज्य” 
से संशयात्मक दशाओं में अभिप्रेत है ऐसा प्रान्त, देशी राज्य, या राज्य जिसे 
प्रश्नास्पद विशिष्ट प्रयोजन के लिये राष्ट्रपति यथास्थिति तत्स्थानी प्रान्त, तत्स्थानी 
देशी राज्य अथवा तत्स्थानी राज्य निर्धारित करे;] 


संशोधन स्वीकार कर लिया गया। 


संविधान का मसौदा [2497 


“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 


“खण्ड (]) का उपखण्ड (छ) संशोधित रूप में अनुच्छेद 303 का अंग 
बना लिया जाये।” 


प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। 


“अध्यक्ष; अब हम मद (ज) को उठाते हैं। इसके संबंध में कोई संशोधन 
नहीं हे। 


प्रस्ताव यह है किः 
“खण्ड () का उपखण्ड (ज) अनुच्छेद 303 का अंग बना लिया जाये।” 
प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः श्रीमान्‌, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता 
हूं किः 

“अनुच्छेद 303 के खण्ड (]) के उपखण्ड (]) में से फ्पा 6065 
वाटाप्व क्ाए ०.० एगधालशा ण 6 पञाल्व काशवणा त काए (कल पा 
(०प्रालं] 780० प्रात॑दा थाए 5प्रता) ७०7१ (परन्तु जिसमें यूनाइटेड किंगडम की 
संसद के किसी अधिनियम का अथवा उसके अधीन बनाये हुए परिषद्‌ स्थित 
आदेश का समावेश नहीं हो) शब्द निकाल दिये जायें।” 


जब तक संसद अन्यथा उपबन्ध न बनाये ऐसे अधिनियमों को, जैसे वणिक 
नौपरिवहन अधिनियम, जारी रखना होगा। 


*आ्री एच.वी. कामतः इस उपखण्ड (]) में स्पष्टत: एक बात रह गई है। 
इसमें विधियों तथा उपविधियों की चर्चा है। किन्तु केवल “नियम' शब्द का उल्लेख 
है। “उपनियम' शब्द भी क्‍यों नहीं रखा जाता? 


“माननीय श्री के. सन्तानमूः मेरे नाम से इस आशय का एक संशोधन है। 
किन्तु यदि मसौदा-समिति ने उस पर विचार किया है और इसे अनावश्यक समझा 
है तो मैं उसे उपस्थित नहीं करना चाहता। मैं मसौदा समिति के ध्यान में केवल 
यह लाना चाहता हूं कि बड़ोदा के समान कई क्षेत्र ऐसे भी हैं जो अन्य प्रान्तों 
में समाविष्ट कर दिये गये हैं। बड़ोदा के संबंध में “वर्तमान विधि” पदावली का 
क्या निर्ववचन किया जायेगा? क्‍या उससे केवल वे विधियां अभिप्रेत होंगी जो इस 
समय बंबई के प्रान्त में प्रवर्तन में हैं अथवा कया उससे वे विधियां भी अभिप्रेत 
होंगी जो बड़ोदा की सरकार अथवा वहां के विधान-मंडल ने समाविष्ट के पूर्व 
पारित किये थे? क्योंकि वर्तमान पदावली के अनुसार बड़ोदा की पहले की सरकार 
तथा विधान-मंडल द्वारा पारित विधियां भी सम्मिलित की जा सकती हैं, भले ही 
बंबई की विधियों ने उनका स्थान के लिया हो। यदि यह स्पष्ट कर दिया गया 
तो मैं अपना संशोधन उपस्थित नहीं करूंगा। अन्यथा, मैं यह चाहता हूं कि 
मसौदा-समिति मेरे संशोधन पर विचार करे। 


2498] भारतीय संविधान-सभा [6 सितम्बर, सन्‌ 949 ई. 


*पाननीय डॉ. बी,आर, अम्बेडकरः यह कई बातों पर निर्भर रहेगा कि कोई 
विधि प्रवर्तन में है या नहीं। पहले तो समाविष्ट पत्र में ही इस आशय का उपबन्ध 
होगा कि अमुक-अमुक विधियां प्रवर्तन में नहीं रहेंगी। हो सकता है कि बंबई की 
सरकार बड़ोदा के समाविष्ट हो जाने के पश्चात्‌ उस क्षेत्र की विधियों को बनाये 
रखे, अथवा उसकी विधियों से उनका निराकरण हो जाये। इसलिये वर्तमान विधि 
से अभिप्रेत है वह विधि जो संविधान के प्रारम्भ पर प्रवर्तन में हो। 


*माननीय श्री के. सन्‍्तानम्‌: मैं अपना संशोधन उपस्थित नहीं करना चाहता। 
“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 


“अनुच्छेद 303 के खण्ड (]) के उपखण्ड (]) में से फ्पा 6065 0 
वाटापव क्ाए 6 ० एवभालशा ण ॥॥6 पञाल्व काशवणा त भाए (कल शा 
(०प्रालं] 7806 प्रात भाए 5पटा ७०८7? (परन्तु जिसमें यूनाइटेड किंगडम कौ 
संसद के किसी अधिनियम का अथवा उसके अधीन बनाये हुए परिषद्‌ स्थित 
आदेश का समावेश नहीं हो) शब्द निकाल दिये जायें।” 


संशोधन स्वीकार कर लिया गया। 
“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 


“खण्ड (]) का उपखण्ड () संशोधित रूप में अनुच्छेद 303 का अंग बना 
लिया जाये।” 


प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। 


“अध्यक्ष: अब उपखण्ड (अ) है। इसके संबंध में कोई संशोधन नहीं है प्रस्ताव 
यह है कि 


“खण्ड (]) का उपखण्ड (अ) अनुच्छेद 303 का अंग बना लिया जाये।” 
प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः श्रीमान्‌, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता 
हूं किः 

“अनुच्छेद 303 के खण्ड (]) के उपखण्ड (ज) के बाद यह उपखण्ड 

प्रविष्टि किया जाये: 


४ | [7 ऋतणलंशा 996 गाल्शा$ भाए 846 णीश गक्षा फातवा4 ऐप 6065 ॥0 
वाटाप्व6 3 9986 70769 शा 5 ?9शात्रा 099 ॥6 ?श6809शा., 7 


संविधान का मसौदा [2499 


[ (जज) “विदेशी राज्य' से अभिप्रेत है भारत से भिन्‍न कोई राज्य किन्तु इसके 
अन्तर्गत वह राज्य नहीं आता जिसे राष्ट्रपति ने इस प्रयोजन के लिये अधिसूचित 
किया हो।] 


“माननीय श्री के. सनन्‍्तानम्‌: क्‍या डॉ. अम्बेडकर कृपा करके बतायेंगे कि 
उपखण्ड (जज) के बाद के अंश का क्‍या अर्थ है? क्‍या वे उदाहरण दे कर 
इसे स्पष्ट करेंगे? 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: यदि यह अपेक्षित हुआ तो राष्ट्रपति कुछ राज्यों 
को विदेशी राज्यों की श्रेणी से अलग कर सकता है। यद्यपि अभी यह नहीं कहा 
जा सकता है किन्तु सम्भव है कि राष्ट्रमंडल के अधीन जो नई व्यवस्था की जाये 
वह इसी योजना के अधीन की जाये। विचार यह है कि यदि भारत की भावी 
सरकार किन्हीं राज्यों को विदेशी राज्यों की श्रेणी में नहीं रखना चाहे तो राष्ट्रपति 
को इसका प्राधिकार होगा। माननीय सदस्य महोदय को सम्भवत: ज्ञात होगा कि 
इंग्लिस्तान के साथ तथा भारत के साथ भी आयरलैंड का क्‍या संबंध है। यद्यपि 
इस संबंध में कोई विधि नहीं है और कोई संधि भी नहीं है किन्तु हम आयरलैंड 
को एक विदेशी राज्य नहीं मानते। 


*माननीय श्री के. सनन्‍्तानम्‌ः श्रीमानू, जो परिभाषायें हम कर रहे हैं उनका 
विधि की दृष्टि से महत्व है। या तो कोई राज्य विदेशी राज्य होता है या नहीं 
होता है। यदि वह विदेशी राज्य नहीं है तो उस पर इस संविधान के उपबन्ध 
तथा इस संविधान के उपबन्धों के अधीन बनाई हुई विधियां लागू होंगी। मेरे माननीय 
मित्र श्री टी.टी. कृष्णमाचारी ने जो उदाहरण दिया है उसका इससे कोई संबंध 
नहीं है। यह कह कर कि इंग्लिस्तान विदेशी राज्य नहीं है हम उस पर इस संविधान 
को, अथवा इसके अधीन बनाई हुई विधियों को लागू नहीं कर सकते। विधि की 
परिभाषाओं के अतिरिक्त यह प्रश्न प्रथाओं का भी है। इसलिये मेरे विचार से हमें 
इन शब्दों की आवश्यकता नहीं है-“जिसे राष्ट्रपति ने इस प्रयोजन के लिये 
अधिसूचित किया हो।” हम संसद को भारत राज्य-क्षेत्र में अन्य राज्य-क्षेत्रों को 
समाविष्ट करने की शक्ति दे चुके हें। राष्ट्रपति को यह अधिसूचित करने की 
शक्ति नहीं देनी चाहिये कि कोई ऐसा राज्य जो संसद की विधि द्वारा भारत-राज्यक्षेत्र 
के अन्तर्गत नहीं है भारत का भाग है। इस कथन का कि राष्ट्रपति यह अधिसूचित 
कर सकेगा कि कोई राज्य विदेशी राज्य नहीं है, विधि की दृष्टि से यह अर्थ 
है कि वह किसी देशी राज्य का भाग होगा। जब तक आप उस राज्य की परिभाषा 
न करें जो न तो विदेशी हो और न भारत के अन्तर्गत हो तब तक मेरे विचार 
से यदि कठिनाइयां नहीं तो अनेक प्रकार के भ्रम अवश्य उत्पन्न होंगे। मेरे विचार 
से उपखण्ड (जज) को रखने की आवश्यकता नहीं है। प्रथाओं के विषयों का 
परिभाषाओं में समावेश करना बिल्कुल ही अनावश्यक है। और हमें इसका प्रयास 
भी नहीं करना चाहिये। यदि हम इस उपखण्ड (जज) को नहीं रखेंगे तो मेरे 
विचार से हमारी कोई हानि नहीं होगी। 


2500] भारतीय संविधान-सभा [6 सितम्बर, सन्‌ 949 ई. 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: श्रीमान्‌, स्थिति इस प्रकार है। यदि कोई 
इसके आशय को “भारत” शब्द तक ही सीमित रखे तो विदेशी राज्य का वही 
अर्थ होगा जो साधारणतया समझा जाता हे। प्रत्येक राज्य अन्य राज्य के लिये एक 
विदेशी राज्य हे। यह परिभाषा के पहले भाग से स्पष्ट हो जाता है। इसलिये परिभाषा 
के उस भाग पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती हे। सम्भव है कि इस परिभाषा 
की आवश्यकता भी न हो किन्तु चूंकि संविधान के एक भाग में हमने “विदेशी 
राज्य” शब्द रखे हैं। और कुछ प्रयोजनों के लिये किसी तथाकथित विदेशी राज्य 
के संबंध में यह घोषित करने की आवश्यकता पड़ सकती है कि वह विदेशी 
राज्य नहीं है इसलिये इस परिभाषा को रखने की आवश्यकता है और इसकी भी 
आवश्यकता है कि राष्ट्रपति को यह घोषित करने की शक्ति दी जाये कि कुछ 
प्रयोजनों के लिये इस प्रकार का राज्य विदेशी राज्य नहीं समझा जायेगा। मेरे विचार 
से यह मलाया के उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है। इसलिये इसका वास्तव में यह 
अर्थ है कि कुछ प्रयोजनों के लिये राष्ट्रपति यह घोषित कर सकता है कि अमुक 
राज्य के भारत के बाहर होने के कारण विदेशी राज्य होने पर भी कुछ प्रयोजनों 
के लिये हा विदेशी राज्य नहीं समझा जायेगा। इसी कारण इस परिभाषा को रखा 
जा रहा हे। 


“माननीय श्री के. सनन्‍्तानम: इस उपखण्ड के अधीन राष्ट्रपति को कुछ 
प्रयोजनों के लिये अधिसूचित करने की शक्ति प्राप्त नहीं होती। इसमें केवल परिभाषा 
की गई है। 


*ग्राननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः जब राष्ट्रपति अधिसूचना निकालेगा तो वह 
निःसंदेह इसे स्मरण रखेगा। 


“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 


“अनुच्छेद 303 के खण्ड (]) के उपखण्ड (ज) के बाद यह उपखण्ड 
प्रविष्ष किया जाये; 


0) ऋणलंशा 9896 गाह्व्वा$ काए 946 णाील प्रा गाता >पाॉा 065 0 
धाराप्रव6 3 896 707/ ०64 का पा5$ 9ल0ा्गा 99 6 शिटडंवशा, 7 


[ (जज) “विदेशी राज्य” से अभिप्रेत है भारत से भिन्‍न कोई राज्य किन्तु इसके 
अंतर्गत वह राज्य नहीं आता जिसे राष्ट्रपति ने इस प्रयोजन के लिये अधिसूचित 
किया हो।] 


संशोधन स्वीकार कर लिया गया। 
*कई माननीय सदस्यः कार्यक्रम के बारे में क्या तय किया गया हे? 


“अध्यक्ष: में सभा को यह सूचित करना चाहता हूं कि संविधान के कुछ 
उपबन्धों को निबटाना हैं उन्हें समाप्त करने के पश्चात्‌ हमें एक विधेयक पर विचार 
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करना है जो उपस्थित किया जा चुका है। जब यह सब कार्य समाप्त हो जायेगा 
तो हम सभा स्थगित करेंगे। यह सभा पर निर्भर है कि वह इस कार्य को समाप्त 
करने में कितना समय ले। यदि आप चाहें तो मैं इन अनुच्छेदों को बता सकता 
हूं। अनुच्छेद संख्या 99, 84, 303, 304, 305, अनुसूची 8, अनुसूची 9, 
अनुच्छेद ], नवीन अनुसूची 3-क, अनुसूची 4, नवीन अनुच्छेद 264-क। इसके 
अतिरिक्त संविधान के मसौदे के हिन्दी संस्करण के संबंध में एक प्रस्ताव की 
सूचना श्री मुंशी ने भी दी हे और एक विधेयक डॉ. अम्बेडकर के नाम से भी 
है। इस सत्र में हमें इतना कार्य समाप्त करना है। 


*पं, गोविन्द मालवीय: श्रीमानू, क्‍या मैं यह जान सकता हूं कि क्‍या इस 
संबंध में निर्णण हो गया है कि सभा का अगला सत्र अक्तूबर में होगा? 


“अध्यक्ष: अगला सत्र अक्तूबर में होगा। 


*पं, गोविन्द मालवीय: जब अगला सत्र शीघ्र ही होने जा रहा है तो क्‍या 
हम इस कार्य को तब तक के लिये स्थगित नहीं रख सकते? 


“अध्यक्ष: मेंने यह देखा है कि जब यह सत्र समाप्त होने को आया है तो 
सदस्यों की यह प्रवृत्ति हो गई है कि सब कुछ अगले सत्र के लिये स्थगित किया 
जाये। कल तक मैं यह समझता था कि हम सभी अन्तर्कालीन उपबन्धों को निबटा 
सकेंगे। किन्तु मुझे यह सूचित किया गया है कि हम उन्हें नहीं उठा सकेंगे ओर 
हमें उन्हें अगले सत्र के लिये स्थगित रखना होगा। आज मुझसे यह कहा गया 
कि हम प्रस्तावना को नहीं समाप्त कर सकते और हमें उसे स्थगित रखना होगा। 
अब आप यह प्रस्ताव करते हैं कि अवशिष्ट कार्य भी स्थगित रखना चाहिये। यह 
सम्भव नहीं हो सकेगा क्‍योंकि..... 


*पं, गोविन्द मालवीय: श्रीमान्‌, मैं यह इस कारण कह रहा हूं। आरम्भ में 
यह विचार किया गया था कि यह सत्र थोड़े समय तक, अर्थात्‌ लगभग पद्वधह 
दिन तक रहेगा। इस सभा को समवेत हुए लगभग सात सप्ताह हो गये हैं। यदि 
यह सभा फिर अक्तूबर में समवेत होने जा रही है तो इन मदों को तब तक 
के लिये स्थगित करने से अधिक अन्तर नहीं पडेगा। किन्तु यदि आपका यह विचार 
हो कि आपने जो कार्य बताया है उसमें से कुछ को हमें समाप्त कर देना चाहिये, 
तो श्रीमानू, मेश यह सुझाव है कि हम आज और कल प्रात: और सायं दोनों 
समय अधिवेशन करें और जितना भी कार्य हो सके समाप्त करें और उसके बाद 
सभा स्थगित कर दें। 


*कई माननीय सदस्यः जी हां, जी हां। 


“अध्यक्ष: कठिनाई यह है कि हमें कुछ छुट्टियों पर भी विचार करना हे 
इसके अतिरिक्त विधान-सभा नवम्बर में समवेत होने जा रही है और हमें उसकी 
सुविधा का भी विचार करना है। हमें दूसरे पठन में संविधान के अवशिष्ट अनुच्छेदों 
को भी पारित करना है और फिर तीसरे पठन में सारे संविधान को समाप्त करना 
हैं। दूसरे पठन और तीसरे पठन के बीच में मसौदा समिति को अवश्य ही कुछ 
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समय की अर्थात्‌ कम से कम लगभग तीन सप्ताह की आवश्यकता होगी। ताकि 
वह सारी सामग्री को सुव्यवस्थित रूप में रख सके और उसे तीसरे पठन के लिये 
तैयार कर सके। यह सब कठिनाइयां इसलिये उठ खड़ी होती हैं क्योंकि हमारे 
सामने एक काल सीमा है और हमें सारे कार्य का जहां तक हो सके उसे दृष्टि 
में रखकर निश्चित करना है। इसलिये मैं इस सत्र में ही जितना काम हो सके 
समाप्त करने का प्रयास कर रहा हूं ताकि अक्तूबर के सत्र में हमारे लिये केवल 
आवश्यक कार्य ही रह जाये। इस समय अक्तूबर के सत्र के लिये जो कार्य निश्चित 
किया गया है वह यह है। राज्यों के संबंध में, अर्थात्‌ देशी राज्यों की समाविष्टि 
आदि के संबंध में, एक अध्याय है। जिसे हमने अभी नहीं निबटाया इसलिये एक 
नवीन अध्याय को अर्थात्‌ संविधान के मसौदे में प्रस्तावित कुछ अनुच्छेदों के संबंध 
में संशोधनों पर विचार करना है। इसमें मेरे विचार से कुछ समय लगेगा। इसके 
पश्चात्‌ हमें अन्तर्कालीन उपबन्धों को उठाना होगा जिन पर आज विचार नहीं किया 
जा सका है। क्योंकि मेरे विचार से इस संबंध में कुछ कठिनाई है। अल्पसंख्यकों 
के संबंध में दो अनुच्छेद हैं, अर्थात्‌ अनुच्छेद 296 और 299, जिन्हें हमने स्थगित 
किया है। इसके अतिरिक्त राज्य-क्षेत्रों के संबंध में अनुसूची | है। सम्भव है उसके 
संबंध में कोई कठिनाई न हो। इसके अतिरिक्त वेतन और उपलब्धियों के संबंध 
में अनुसूची 2 है। में अभी कह नहीं सकता किन्तु सम्भव है कि उसके संबंध 
में ते संशोधन उपस्थित किये जायें। इसमें कुछ समय लगेगा। अनुसूची 3-ख 
भी हैे। जिसमें राज्य-परिषद्‌ के निर्वाचन-क्षेत्रों का वर्णन है। इसके अतिरिक्त दो 
सारवान अनुच्छेद हैं, अर्थात्‌ अनुच्छेद 283-क, जो सेवाओं के रक्षण के संबंध 
में है और जिसे स्थगित रखा गया है, और अनुच्छेद 280-क, जो आर्थिक आपात 
के संबंध में है। इनके अतिरिक्त दो बहुत कुछ रस्मी अनुच्छेद हैं जो प्रारम्भ और 
निरसन के संबंध में हें। 

*आ्री आर.के. सिधवा:ः इन पर एक सप्ताह या दस दिन से अधिक समय 
नहीं लगेगा। 


“अध्यक्ष: में इनके लिये दस दिन से अधिक समय नहीं रख रहा हूं। यदि 
हम 0 तारीख को कार्य आरम्भ करेंगे तो हम 20 तारीख तक उसे समाप्त कर 
सकते हैं। 2। तारीख से दिवाली आरम्भ होती है। दिवाली का सत्र समाप्त होने 
के पूर्व ही हमें यह कार्य समाप्त कर देना चाहिये। यदि हमें दस दिन तक बैठना 
होगा तो हमें 6 तारीख या इसके लगभग किसी तारीख को कार्य आरम्भ करना 
होगा। 


*अआ्री आर.के, सिधवा: क्या हम आज अपराह में तथा कल बैठ कर जितना 
काम हो सके उसे समाप्त नहीं कर सकते हें? 


*अध्यक्ष: मुझे बताया गया है कि कुछ अनुच्छेदों का मसौदा अभी अन्तिम 
रूप से निश्चित नहीं हुआ हे। 


*पं, ठाकुरदास भार्गवः कल सभा की दो बैठक हो सकती हें। 
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“अध्यक्ष; कल सभा की दो बेैठकें होंगी। 
*पं, ठाकुरदास भार्गवः और एक बैठक रविवार को भी हो सकती है। 


*अध्यक्ष: मुझे कोई आपत्ति नहीं है: यदि माननीय सदस्य सहमत हों तो मुझे 
कोई रा नहीं है। अथवा एक बैठक सोमवार को हो सकती है जेसी आपकी 
इच्छा 


*थ्री वी.टी. कृष्णमाचारी: मेरा यह सुझाव है कि हम रविवार को बेठें और 
रविवार को ही कार्य समाप्त कर दें। 


“अध्यक्ष: मुझे कोई आपत्ति नहीं है। क्या सभा की यह इच्छा है कि सोमवार 
को एक बेठक हो? 


*कई माननीय सदस्य: जी हां। 
अध्यक्ष: हम रविवार को बेठेंगे। 


*आ्री आर.के., सिधवा: क्‍या यह शर्त है कि हम सब कार्य रविवार को ही 
समाप्त कर दें अथवा क्‍या अवशिष्ट कार्य आगे चल कर किया जायेगा? 


*अध्यक्ष: यह शर्त मैं नहीं पूरी कर सकता। यह आप को पूरी करनी होगी। 
सभा कल नौ बजे तक के लिये स्थगित होती है। 


इसके पश्चात्‌ सभा शनिवार तारीख 47 सितम्बर, 949 के नौ बजे 
तक के लिये स्थगित हो गई। 


